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 *FQ32Y.  श्री  प्यार  एस०  तिवारी  :  क्या  मलबे  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जनवरी  के  तीसरे  सप्ताह  में  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  थ्फ्  रेलवे  स्टेशन पर

 नम्बर  L198  सवारी  गाड़ी  €४  मालगाड़ी  से  टकरा

 यदि  तो  इस  दुर्घटना  में  कितने  व्यक्ति  atk

 उससे  कितनी  हानि  हुई  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्व लगे दान  )
 :

 arg  की  भ्र नुम ति  से  में  इसका  उत्तर  ग्रेजी

 में  दूंगा  ।

 २१-१-५६  को  लगभग  ३  बजकर  १४५  मिनट  पर  जब  कि  €४३  अप  मालगाड़ी  को  (RY

 अप
 मालगाड़ी  को

 यथावत्‌  सिगनल  दे  कर  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  पांडे  रीजन  के  सेक्शन  पर

 fem  यार्ड  में  लाइन  संख्या  २  पर  स्टेशन  म  दाखिल  कराया  जा  रहा  उसी  समय  ५१४  डाउन  सवारी

 गाड़ी भी  ( Yio  उसी  लाइन  पर  गई  भ्र ौर  दोनों  की  सीधी  टक्कर हो  गई

 इस  दुर्घटना में  कोई  मरा  नहीं
 ।  १२  व्यक्तियों  को  केवल  कुछ  हल्की  चोटें  ग्रा

 गई  |

 अनुमान  है
 कि  इससे  रेलवे  सम्पत्ति  को  लगभग  Y,oc0  रुपयों  की  हानि  पहुंची  ।

 श्री  कार  एस०  तिवारी
 :

 क्या  माननीय  मंत्री  जी  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  जब  स्टेशन
 पर

 दोनों  गाड़ियां  थीं  तब  किसकी  भूल  से  यह  गाड़ी  लड़ी  ।

 श्री  श्रलगेशन  :  ज़िला  अधिकारियों  न  इंसकी  जांच  की  थी  शर  उनका  कहना  यह  है  कि  वह

 चालक  का  दोष  था  |

 सेठ  चल  सिंह  :  क्या  माननीय  मंत्री  जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  यह  जो  वाकया

 इसके  लिये  कौन  जिम्मेदार  था  कौर  इसक  खिलाफ  कया  कार्यवाही  की  गयी  ?

 अंग्रेजी  मे

 २५२१४
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 |  श्री  झलगेदान  :  में  ने  निव्रचन  किया कि
 वह  चालक  का  दोष था  चालक  के  विरुद्ध  कार्यवाही की

 जायेगी  |

 श्री  टी०  बी०  faze  राव  :  इस  दुर्घटना  में
 कुछ  ग़रीब  व्यक्तियों  को  चोटें  पहुंची  हूं  ।  क्या  सरकार

 अपनी  कार्य-प्रणाली  में  परिवर्तन  करने  कौर  किसी  दुर्घटना  के  फलस्वरूप  किसी  भी  व्यक्ति  की  मृत्यु  न

 होने पर  भी  निरीक्षण  करने  की  प्रस्थापना  करती है
 ?  फिर  इस  मामले  की  तरह  कुछ  व्यक्तियों

 को  चोटें  मर  ही  क्यों  न  आराई  हों  |

 श्री  श्रलगेशान
 :

 मैं  समझता  हं  कि  वर्तमान  काय-प्रणाली  को  जारी  रखने  का  एक  औचित्य  है  ।

 संविहित  जांच  केवल  तभी  की  जायेगी  जबकि  किसी  की  मृत्यु  सं घातक  चोटें  ई हों या हों  या  हानि

 एक  सीमा  से  अधिक  हुई  हो  ।  ऐसे  मामलों  जहां  कुछ  हलकी  चोटें  ही  भाई  यह ठीक  समझा गया  है

 कि  अधिकारियों द्वारा  की  गई  जांच  ही  पर्याप्त  होगी  ।

 क्षय  रोग  क्लिनिक

 1*२३१६.  श्री  बौछार :  व्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  BT  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  निम्न  कौर  मध्य  वर्गीय  जनता  को  सस्ती  चिकित्सा  सुविधा

 की  व्यवस्था  के  लिये  देश  में  रोग  क्लिनिकों
 की

 स्थापना  के  लिये  राज्य  सरकारों
 को

 वित्तीय  सहायता

 देनें  की  एक  योजना  पर  विचार  कर  रही

 यदि  at,  क्या  उस  योजना  का  व्योरा  तेयार  कर  लिया  गया  है
 ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्रशेखर )  हां  |

 उस  योजना  का  ब्योरा  तेयार  किया  जा  रहा  है  ।

 वोडका  :  मैसूर  सरकार  को  मैसूर  राज्य  में  क्लिनिक  स्थापित  करने  के  लिये  कुल  कितनी

 वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही  या  देने का  प्रस्ताव  है  भ्र ौर  क्या  मिलना  को  कोई  प्राथमिकता

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  जहां  तक  के  भ्रान्ति  भाग  का  सम्बन्ध  कह  सकती  हूं  कि  मंसूर

 सरकार ने  हमें  सूचित  किया  हैं  कि  उसने  मिलना  क्षेत्र  के  चिकमंगलूर  स्थान  में  एक  क्लिनिक  खोल  दिया

 जहां  तक  प्रत
 के

 प्रथम
 भाग  का  सम्बन्ध  में

 योजना
 के  अन्तिम

 रूप
 से  तैयार  होने  के  बाद

 ही

 एक  ब्योरेवार उत्तर  दे  सकेगी  ।

 रामा  राव  :  प्रत्येक  राज्य  को  वास्तविक  राशि  देने  में  सरकार  किस  आघार  पर

 करती  है
 ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  तो  सम्बन्धित  क्षेत्रों  पर  हानिकर  क्योंकि  योजना  की  लागत

 लब्ध  भूमि  ait  प्रत्येक  क्षेत्र  में  संधारण  लागत पर  ही  निभर  करेगी  |  यह  नहीं  कहा

 पकता कि  वह  एक  रूप  है  ।  वह  प्रत्येक  राज्य  में  विभिन्न  होगी  |

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  .:  कितनी  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  मांगी  है
 ?

 इन्द्र दा खर  :  HAT  राज्य  सरकारें  ही  भांग  नहीं  कर  रही  |  हमने  भी  सभी  राज्य  सरकारों

 को  लिखा
 है

 att  हमें
 प्रभी

 केवल  कुछ  ही  राज्य  सरकारों  से  उत्तर  प्राप्त  हुये  इस  से  बिल्कुल  wert  ही

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  एक  योजना  भेजी  है  ।  ATA  प्रौढ़  मध्य  प्रदेश  की  सरकारों से

 ब्योरेवार  उत्तर  प्राप्त  हुये  हूं  सनौर  उन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  कासलीवाल  :

 प्रत्येक  क्लिनिक  में  रोगियों  के  कितने  पलंग  रहेंगे

 tat  अंग्रेजी में
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 चन्द्रशेखर  :  प्रत्येक  क्लिनिक  में  रोगियों  के  थोड़े से  ही  पलंग  क्योंकि  अधिकांश

 जिलों  में  तपेदिक  के  मरीजों  के  लिये  सुविधाजनक  स्थान  नहीं  होगा
 ।

 मरीजों  के  उन  के  घरों  में  उनके

 दोष  परिवार  से  wat  रखना  कदाचित  सम्भव  न  हो  ।  क्लिनिक  में  या  उन  संस्थानों  में  जिनसे

 ये  क्लिनिक  सम्बद्ध  रोगियों  क  कुछ  ही  पलंग  रहेंगे  |

 डी०  एन०  तिवारी  :  इन  खोले  जाने  वालें  क्लिनिकों  की  राज्यवार  संख्या  क्या

 कया  प्रत्येक  जिले  में  एक  क्लिनिक  रहेगा  ?

 1  श्रीमती  चन्द्रशेखर  में  इस  समय  क्लिनिकों  की  कुल  संख्या  नहीं  बता  सकती
 |

 अगली  योजना  में

 प्रत्येक  जिलें  प्रौर  2,00  ooo  जनसंख्या  वालें  प्रत्येक  नगर  में  एक  क्लिनिक  हो  जाना  चाहिय े।

 श्रीमती  खोंबमेन  :  बया  ag  वित्तीय  सहायता  केवल  नये  क्लिनिकों  को  ही  दी  जायेंगी  या  वर्तमान

 क्लिनिकों  को  भी  ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  देवा  में  प्रभी  लगभग  १७०  क्लिनिक  मौजद  हें  ।  उनमें  से  सभी  वास्तव  में

 अच्छी  दशा  में  नहीं  हैं  ।  कुछ  क्लिनिकों  को  ऊंचे  स्तर  का  बनाना  पड़ेगा  ।  वर्तमान  क्लिनिकों
 को

 उच्च  स्तर  का  बनाने  प्रौढ़  नयें  क्लिनिकों  को  खोलने  के  लिये  सहायता  देनी  पड़ेगी  |

 श्री  वी०  पी०  नायर  :  क्या  इस  वित्तीय  सहायता  की  परिमात्रा  प्रत्येक  राज्य  में  तपेदिक  के  मरीजों

 की  वर्तमान  संख्या  के  प्राकार  पर  निश्चित  की  जायेगी
 ?

 चन्द्रशेखर  :  योजना  के  भ्रान्ति  रूप  से  तेयार  किये  जाने  के  बाद  ही  इन  सब  पर  विचार

 किया  जायेगा 1
 केन्द्रिय  सडक  निधि

 *
 २३२३.  श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सड़के  निधि  में  विभिन्न  राज्यों के  खातों  में  ऐसी  बहुत  सी

 धन  राशियां  बची  हुई हैं  जिसका वे  उपयोग  नहीं  कर  पाये

 यदि
 तो प्रत्येक राज्य  के  खाते  में  इस  समय  कितनी धन  राशियां

 सनौर

 भारत  सरकार  द्वारा  उन  धन-राशियों  के  शी  घ्नातिशीघ्र  उपयोग  कराने  के  बारे  में  कौन

 सी  विशेष  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  झल गे शन  )  ae  एक  विवरण  सभा  की  मेज

 पर  रख  दिया  गया  है  ।  [|  देखिये  परिशिष्ट  १४,  aaa  संख्या  १  |

 बची  हुई  धन  राशियों का  उपयोग  करने  का  सम्बन्ध  पूर्ण  रूप  से  राज्य  सरकारों  पर  है

 परन्तु  भारत  सरकार  देश  में  शी  धन  सड़क  विकास  के  हित  के  लिये  इन  निधियों  (Funds)  का  उपयोग  करने

 की  भ्रावद्यकता  )  पर  राज्य  सरकारों  पर  जोर  दे  रही  सड़क  विकास  के  लिये  पंचवर्षीय

 कार्य-क्रम  के  बनाने  का  एक  प्रस्ताव  भी  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  है  जिसकी  wifes  व्यवस्था  राज्य

 सरकारों  के  केन्द्रीय  निजी  (Central
 Road

 Fund)  के  खातों  से  की  जायेगी  ।

 गद  उत्तर  पहले  हिन्दी  में  दिया  गया  था  किन्तु  सदस्य  के  आग्रह  करने  पर  उसे  अग्रेजी  में  भी  पढ़ा

 "bef  HTS  गांधी  मैं  सुझाव  दे  सकता  हूं  कि  उनको  ७ ह  में  अपना  उत्तर  पढ़ने  की

 अनुमति  दे  दी  जाये  क्योंकि  हम  उनकी  हिन्दी  समझ  नहीं  पाते  हैं
 ?

 श्री  श्रलगेशन  :  मैं  तो  लोक-सभा  कौर  श्रीमान  श्राप  के  निर्णय  से  बाध्य  हं  ।  यदि  लोक-सभा

 है
 तो

 मैं  अंग्रेजी  में  पढ़  देता  हूं  :

 tat  श्रंग्रेजी में में
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 att  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  [  देखिये  परिशिष्ट  १४,

 अनुबन्ध  संख्या १  |

 धनराशियों  को  उपयोग  करना  पूर्णरूप  से  राज्य  सरकारों  का  ही  कार्य  है  ।  फिर

 भारत  सरकार  देश  में  सड़कों  के  शीघ्र  विकास  के  हितों  में  राज्य  सरकारों से  यही  कहती  रही  है  कि  इन

 निधियों  का  यथाशीघ्र  उपयोग  ही  वांछनीय  है  ।  भारत  सरकार  राज्यों  को  बांटे  गये  धन  से  किये  जाने

 वाले  सड़क  विकास  के  क्रमिक  पंचवर्षीय  कार्यक्रमों  को  तैयार  करने  के  एक  प्रस्ताव पर  भी  विचार  कर

 रही है  ।

 श्री  भक्त  दरशन :  इस  विवरण  से  यह  ज्ञात  होता  है  कि  लगभग  करोड़  रुपया  इस  समय  विभिन्न

 राज्यों  के  खाते  में  जमा  है  ।  क्या  मंत्री  जी  वे  कारण  बतला  सकेंगे  जिनकी  वजह  से  इतनी  बड़ी  रकम  रुकी

 पड़ी  रही  ?  क्या  राज्य  सरकारों  ने  इस  बारे  में  अपनी  असमर्थता  प्रकट  की  है  ?

 श्री  श्रलगेदान :  मैं  यह  कहूंगा कि  निधि  के  प्रारम्भ  से  ही  इस  निधि  में  लगभग  ३९  करोड़  से  कुछ

 अधिक  रुपये  जमा  ।  इस  समय  तक  के  व्यय  का  प्र तनु भाव  ३०  करोड़  से  कछ  भ्रमित  है  |  यह  राशि

 व्यय  की  जा  चुकी  है  ।  यह  सच  है  कि  उसमें  कभी  se4  लाख  रुपये  शेष  ग्रथित  लगभग  करोड़  रुपये

 दोष  यह  तमाम  राज्यों  के  लिये  हैं  ।  जैसा  कि  मैं  अपने  उत्तर  में  बता  चुका  कि  हम  राज्य

 सरकारों  से  ame  कर  रहें  हैं  कि  वे  शेष  को  भी  शीघ्रता  से  बढ़ायें  और इस  प्रकार

 सम्बन्धित  मदों  के  भ्रन्तगंत  राशियों  को  व्यय  करें  |

 श्री  भक्त  दर्शन  मंत्री  जी  ने  al  बताया  कि  केन्द्रीय  सरकार  का  यह  विचार  है  कि  अ्रगली

 वर्षीय  योजना  में  इस  धन  में  से  अ्रधिक  से  अधिक  पूंजी  का  व्यय  किया  कौर  इस  के  लिये  शायद  योजनायें

 भी  बनाई  जा  रही  हैं  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कवल  राज्य  सरकारें  जिन  योजनायों  की  सिफारिश

 उन  पर  ही  विचार किया  जायेगा  या  dae  सदस्य  सीधे  कोई  सुझाव  दें  तो  उन  पर  भी  केन्द्रीय

 सरकार  विचार  करने  की  कृपा  करेगी  ?

 प्रलाद  :  स्थिति  यह  है  कि  यह  तो  पूर्ण  रूप  से  राज्य  सरकारों  से  ही  सम्बन्धित है  ।  ये

 बंटवारे  राज्य  सरकारों  के  नाम  जमा  कर  दिये  जाते  हैं  lea  बहुधा  विभिन्न  योजनायें  भेजती  हैं
 ।

 और

 ये  योजनायें  वास्तव  में  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुमोदन  के  रहती  है  |  जब  भी  संसद्‌  सदस्य  किसी  निर्माण

 कार्य  आदि  के  रम्भ  किये  जाने  की  झ्रावश्यकता  की  हमारा  ध्यान  आकर्षित  करते  तो  हम

 भाविक  रूप  से  उनके  सुझाव  राज्य  सरकारों  के  पास  भेज  देते  हैं  जो  उन  पर  शीरानी  भ्रोर  से  विचार  करती

 हैं  उन  योजनाओं  को  अपने  कार्यक्रमों  में  सम्मिलित  करती  हैं  ।

 श्री  मुही उद्दीन
 :

 क्या  इस  निधि  को  काम  में
 न

 लाये  जाने  का  कारण  सड़क  कूटने  के

 इंजनों  जैसे  प्रविधिक  इत्यादि का  ware  है  ?  क्या  सरकार  ने  इस  निधि  के  उपयोग में

 न  लाये  जाने  के  कारणों  का  पता  लगाया  है  ?

 अलगे शन
 :
 मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  ये  राशियां  विभिन्न  राज्यों  में  बांटी  गई  हैं  ।  सभी

 मामलों में  विभिन्न  राज्यों  की  प्रशासन  व्यवस्था  को  एक  ही  सीमा  तक  क्रियाशील  नहीं  किया  जा  सका

 श्रेणी  राज्य  भी  जहां  की  प्रशासन  व्यवस्था  इस  कार्य  को  करने  के  लिये  पर्याप्त  नहीं  है
 ।

 लेकिन
 कਂ

 श्रेणी  राज्यों  में  भी  बड़ी-बड़ी  बकाया  राशियां  पड़ी  हैं  ।  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हं  कि  उनसे  इसकी

 छानबीन  करने  के  लिये  कहा  जा  रहा  है  ।  यह  पूर्ण  रूप  से  राज्यों  का  उत्तरदायित्व  है  ।  मैं  यहां  यह  भी  बता

 दूं  कि  यह  एक  व्यय गत  न  होने  निधि  है  ।  यह  प्रत्येक  वर्ष  व्ययगत  नहीं  होती  इसलिये  संचित

 राशि
 के

 कुछ  अधिक  ही  होने  की  की  जाती  है  ।

 wast  में
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 treat  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  प्रसन्न  यह  पुछा  था  कि  क्या  प्रविधिक  कर्मचारियों  या  सड़क

 कटने  के  इंजनों  जैसी  इत्यादी  के  प्रभाव  के  कारण  इसको  उपयोग  नहीं  हम्ना  है  ।

 श्री  मुही  उद्दीन  हां  ।  set  यही  पूछा  गया  है  ।

 श्री  gata  :
 मैं  प्रभी  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देने  में  असमथ  हूं

 ।

 श्री  प्यार  एस०  माननीय  मंत्री
 जी

 नें  जो  यह  करोड़  रुपया
 बताया  है  उस  में  से  पार्ट

 ay  (
 be?
 ग  श्रेणी  )  राज्यों के  लिये  कितना  उन  राज्यों में  क्यों  खर्च  नहीं  किया  गया  जब  कि  केन्द्रीय

 सरकार  को  खद  खर्चे  करने  का  अधिकार  है  ?

 महोदय  :  कया  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  राशि  को  वितरित  करने  या  उसे  प्रत्यक्ष रूप  में

 करने  का  कोई  अधिकार है  ?

 राम  सुलग  सिंह  :  नहीं  ।  उनका  प्रशन  यह  है  :  जब  श्रेणी  के  राज्यों  में  उस  राशि

 को  खर्चे  करने  का  प्राधिकार  केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  तब  वह  राशि  कयों  बिना  व्यय  की  हुई  पड़ी  है
 ?

 श्री  श्रलगेशान :  ग  श्रेणी  राज्यों  की  भी  उन  की  अ्रपनी  व्यवस्था  होती  है  ।

 श्रिया  महोदय :  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  केन्द्र  का  प्रत्यक्ष  उत्तरदायित्व
 होते

 हुये  भी  इन  राशियों  को  खर्च  करने  में  क्या  कठिनाई  थी  ।

 श्री  श्रलगेशन  :  यह  बहुत  स्पष्ट  रूप  में  समझ  लेना  चाहिये  कि  परिवहन  मंत्रालय  की  सड़क  सम्बन्धी

 शाखा  एक  कार्यपालिका  झ्र भि करण  नहीं  है  ।  विभिन्न  निर्माण  कार्य  विभिन्न  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के

 लोक  निर्माण  विभाग  के  भ्र धि कारियों  द्वारा  ही  किये  जाते  चाहे वे  राज्य  श्रेणी  राज्य  या

 श्रेणी या  ग  श्रेणी  राज्य  |  निर्माण  कार्यों  को  करने  परिवहन  मंत्रालय  की  सड़क  सम्बन्धी  शाखा

 नहीं  है  कार्य  पालिका  भ्र भि करण

 महोदय  :  मैं  इसे  बिल्कुल  भी  नहीं  समझ  पाया  हूं  ।  मैं  यह  बिल्कुल  भी  नहीं  समझ  सका

 हूं  कि  माननीय  मंत्री  किस  प्रकार  से  एक  श्रेणी  राज्य  के  सम्बन्ध  में  भी  यह  कह  सकते  हैं  कि  उन्होंने

 निर्देश  दे  दिये  पर  उस  कार्य  को  निष्पादित  करने  का  उत्तरदायित्व  परिवहन  मंत्रालय  का  नहीं  है  +

 श्रेणी  राज्यों  की  सड़कों  के  लिये  कौन  उत्तरदायी  है
 ?

 परिवहन  मंत्रालय  या  श्रेणी  राज्यों

 का  इस  से  सम्बन्धित विभाग  |  गਂ  श्रेणी  राज्यों  में  सड़क  सेवा  उत्तरदायित्व कौन  संभालेगा  ?  उसका

 अ्रभिकरण क्या  है
 ?  यदि वह  अभिकरण  कार्य का  निष्पादन  नहीं  करता  तो

 उसका
 अन्त्य

 उत्तरदायित्व  केन्द्रीय  सरकार  का  ही  है  ।

 मैं  चाहुंगा कि  ग
 '

 श्रेंणी  राज्यो ंके  कार्य  का  उत्तरदायित्व  केन्द्रीय  सरकार  क्योंकि

 यदि  वहां  पर  कार्यपालक  उस  काम  को  नहीं  करता  तो  मंत्रालय  से  ही  उसके  सम्बन्ध  में  पूछा  जाता  है

 श्रेणी  राज्यों  में  इन  बातों  के  सम्बन्ध  में  कार्य-पालिका  परिवहन  मंत्रालय  इसीलिये  मंत्रालय

 को  उत्तरदायित्व  समझना  चाहिये  |  मुझे  प्रा  है  कि  वह  भविष्य  में  इस  कार्य  का  भार  संभालेगा  |

 भोजन  व्यवस्था के  ठेके
 ~A  ५ ७

 1*२३२६.  सरदार  ए०  Uqo  सहगल  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  पश्चिम  रेलवे  मध्य  रेलवे  के  लिये  यह  निर्णय  कर  दिया

 है  कि  भोजन व्यवस्था  करने  वालें  किसी  भी  ठेकेदार  को  पांच  ठेकों  से  अधिक  नहीं  दिये  और

 यदि  तो  सरकार  इसे  कब  से  कार्यान्वित  करने  का  विचार
 कर  रही

 है
 ?

 मूल  मंग्रेंजी में में
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 तथा  परिवहन  उपमंत्री  अलगे शन ~
 ह  के  (®)  नही ं।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 सरदार  ए०  एस०  सहगल  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  विभिन्न  रेलवे  में  कन्ट्रैक्ट्स  )

 को  कितने  कन्ट्रैक्ट  देने  की  पालिसी  तय  की  गई  है
 ?

 श्री  श्रलगेशन  :  एक  ठेकेदार को  दिये
 जाने  वालें  ठेकों

 की
 अधिकतम  संख्या  निर्धारित

 कर
 दी

 गई  है  ।
 जहां  तक  रेलवे  जल पान गृहों  शौर  उपहार गृहों  का  सम्बन्ध

 अभी दस से
 दस  से  १२  तक

 ठेकों
 की

 सीमा

 ब्र धिक तम है

 माननीय  सदस्य  हमें  यहां  इस  झोर  उत्तर  सुनाई  नहीं  पड़ता  है  ।

 श्री  श्रलगेदान
 :  स्पष्ट  ही  माइक  सें  कुछ  गड़बड़ी  है  ।  मुझे  खेद  है

 कि
 मैं  इससे  अधिक  जोर

 से  नहीं

 बोल  सकता  फेरी  वाले  ठेकों  के  लिये  झ्रचधिक्तम सीमा  पसे ७ ७  तक  की  हैं  ।  भोजनादि की

 व्यवस्था करन  कौर  भोजन  साड़ियों  बाले  सम्मिलित  ठेकों  की  सहित  १५-२०  है  |

 सरदार  ०  एस०  सहगल  :  क्या  यह  सत्य  है  कि  दूसरी  रेलवे  में  जिन  कंट्रैक्ट  ने  माह  तक

 काम  कर  लियां  थां  उन  से  भी  भ्ट्क्ट शी  ले  लिया  गया  gate  क्या  जो  पालिसी  तय  हुई

 यह  उस  के  मुताबिक था  ?

 बैन
 झलगेशन  :  हो  सकता  है  कि  बहुत  अधिक  ठेके  रखने  वाले  ठेकेदारों  से  उनके  कुछ  केके  ले  लिये

 गये हों  ।  वे  ठेके  कितने  काल  से  चलते  चले  रहे  हैं  मैं  नहीं  जानता
 |  लेकिन  ऐसे  बड़े-बड़े ठेकेदार

 लग  23.
 जिनके पास  एक  से  अधिक ठेके  हैं  ।  हो  सकता  है  कि  उनके  ठेकों  की  भवि  पूरी  होने  के  पहले

 ही  उनसे  उनके  कुछ  ठेके  ले  लिये  गये  हों  ।

 श्री  जांगड़े  :  क्या  किराये  पर  उठाने  के  कारण  कुछ  ठेकों  की  भ्रनुज्ञप्तियां  समाप्त  कर  दी  गई  हैं
 ?

 श्री  अलगे शन :
 मुझे  पुत्र-सूचना  चाहिये  |  इसका  उत्तर  पहले  दिया  जा  चुका  फिर  भी  मुझे

 पूर्व-सूचना  चाहिये  ।

 पंडित डी०  एन०  तिवारी :  देश  में  deft  हुई  निशाल  बेरोजगारी  को  aac  हें  FAT  सरकार
 एक  =

 व्यक्ति  को  Th  ठेका  देने  की  वांछनीयता  पर  विचार  करेगी  ?

 Tart  अलगे शत  :  इस  पर  विचार  किया  जा  चुका  है
 ।

 एक  व्यक्ति  को  केवल  एक  ही  ठेका  देना

 कुछ  व्यावहारिक  नहीं  होगा  ।  जब  कि  पहले  से  स्थापित  ठेकेदारों  के  ठेकों  की  संख्या  ५०,  ६०  या  उससे

 भी  अधिक  १००
 तक  पहुंचती  तब  उसे

 घटाना
 कौर

 उस  संख्या
 को

 प्रति  व्यक्ति  एक  सीमित  करना

 कठिन काम  है  ।

 राज्य  विधान  मण्डलों  के  सदस्यों  लिय ेरेलवे  सुविधायें

 PRR  ARS.  ait  सादिया  गौड़ा :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किसी  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  are  किया है  कि  उनक  विधान

 मण्डलों
 के  सदस्यों  को  उनके  राज्य  के  क्षेत्राधिकार  की  रेलवेज  में  निःशुल्क  यात्रा  करने  की  अनुमति

 दी  कौर

 यदि  हां  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  (ar  अलगे शान  )
 Aes  PENEY

 उत्तर  प्रदेश  श्र  श्रांसाम

 सरकारों ने  |

 म्रंग्रेजी  में
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 एक  विवरण  लोक  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [ देखिये  परिशिष्ट  १४,  aaa

 संख्या २]

 tet  मीडिया  गौड़ा  :  क्या  राज्य  विधान  मण्डलों  के  सदस्यों  को  उनके  राज्यों  के  क्षेत्राधिकार ों

 की  रेलों  में  निःशुल्क  यात्रा  करने  की  अनुमति  देने  के  विषय  में  सरकार  की  कोई  एक  निश्चित  नीति  है  ?

 श्री  श्रलगेदान
 :  निःशुल्क  यात्रा  का  कोई  प्रदान  ही  नहीं  उठता  |  संसद्‌  सदस्य  तक  भी  नि:शुल्क

 यात्रा  नहीं  करते  ।  उसे  निःशुल्क  यात्रा  नहीं  समझना  चाहिये  |  जहां  रेलवेज  का  सम्बन्ध  संसद  सदस्यों

 सभी  यात्रियों  के  लिये  लोक-सभा  कौर  राज्य-सभा  के  सचिवालय  भुगतान  करते  हैं  ।  राज्य  सरकारों

 को  भी  यह  बता  दिया  गया  है  कि  यदि  वे  कुछ  शर्तों  पर  उनकी  यात्रा  के  लिये  भुगतान  को  तैयार  हैं  तो  उस

 विचार किया  जायेगा  ।  वे  शर्तें  उन्हें  बता  दी  गई  हैं  ।

 श्री  सादिया गौडा  :  अब  उन्होंने  क्या  प्रबन्ध  किया  है--केन्द्रीय  सरकार  श्र  सरकार

 के  बीच  कया  प्रबन्ध  तय  हुमा  है
 ?

 1  श्री  श्रलगेशन  :  रेलवे  मंत्रालय  द्वारा  दोनों  सरकारों  को  दिये  गये  सुझाव  विवरण  में  दिये  गये

 श्योर  हम  उनके  उत्तरों  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 रेल  दुर्घटना के  लिये  प्रतिकर

 1२३३०.
 श्री  संगण्णा

 :
 क्या  रेलवे  मंत्री

 ५  Qeyy BY
 को  १४१  डाऊन  मद्रास  पुरी  पैसंजर

 की
 रेल  दुर्घटना के  बारे  में  १६  १९४५५  को  पूछे  गये  तारांकित  संख्या  €२१ के  उत्तर

 के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  उसके  च  प्रतिकर  के  लिये  लम्बित  दो  भ्रावेदन  पत्रों  का  निबटारा कर  दिया

 गया

 यदि  तो  उसका  क्या  निकला  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  झल गे दान  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 दि

 श्री  संगण्णा  :  कभी  तक  इन  आवेदन  पत्रों  का  frat  न  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 श्री  श्रलगेशन  :  वे  दावा  अ्रायक्त  क  समक्ष  हैं  ।  मामले  न्यायाधीश  हैं  ।

 felt  संगण्णा  :  किस  वर्ग  के  व्यक्ति  इस  दुर्घटना  के  शिकार
 हुये

 ?

 श्री  श्रलगेशन  :
 यह  प्रश्न  दावों  के  भुगतान  के  सम्बन्ध  में  है  ।  हमारी  जानकारी  यह  है  कि  यह

 दोनों  मामले  दावा  HTT  के  समक्ष  हैं  |

 *२३३२.  श्री  कण  सो०  सोनिया  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEYY-LG  में  टाटा  लोकोमोटिव  इंजीनियरिंग  कम्पनी  द्वारा  कितने  इंजन  तथा

 बॉयलर  तैयार  किये

 भारत  सरकार ने  उसमें  कितने  इंजन  तथा  बॉयलर  खरीदे  कौर  प्रत्येक  के  लिये  क्या  कीमत

 कौर

 क्या  टाटा
 लोकोमोटिव

 के
 इंजन  कौर  बॉयलर  उसी  प्रकार

 के  हैं  जैसे कि
 चितरंजन

 लोकोमोटिव  वीनस  सनौर  तो  दोनों  में  क्या  अन्तर
 है

 f

 मूल  अंग्रेजो  में
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 तथा  परिवहन  उप  अ्लगेशन )  PEYY-YE  में  ४२  तैयार  इंजन

 र  ४२  बॉयलर  मिले  |

 ज्ञान
 सब  ।  इन  के  दाम  अभी  तय  नहीं  हुये  दाम  बहुत  ज्यादा  हद  पड़ते  हैं  कौर  टेरिफ

 कमीशन  इसकी  जांच  कर  रहा  है  ।

 जी  नहीं  |  चित  कारखाने  में  बड़ी  लाइन  के  इंजन  तैयार  होते  हैं  टांटा  लोकोमोटिव

 वर्क्स  में  मीटर  लाइन  के  ।  इन  दोनों  कारखानों  में  तैयार  वॉयलर  भी
 लग-्रलग

 ढंग  के  हैं
 ।

 शी  wo  ato  सोनिया  :  सन्‌  PEUY-2e  से  पेशतर  जो  इंजन  भ्र  बॉयलर  इस  कम्पनी  से

 लिये  गये  क्या  उन  की  कीमत  तय  हो  गई  थी
 ?

 श्री  श्रलगेशन  :  प्रश्न  मेरी  समझ  में  नहीं  राया  |

 tora  महोदय  माननीय  सदस्य  म्रंग्रेजी  में  प्रदान  पूछें  ।

 श्री  सन्  सी ०  सोनिया  :  वर्ष  SEY Y-2E  से  पूर्व  जो  इंजन  प्रौढ़  बायलर  खरीदे  गये  क्या  उनका

 मूल्य  अन्तिम  रूप  से  निश्चित  तय  हो  गया  है  ae  भुगतान
 कर

 दिया  गया  है  ?

 श्री  श्रलगेदान  :  भुगतान  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  के०  ato  सोनिया  :  PENYV-UY  शर  PEXY-KE  के  मूल्यों  में  कितना  अन्तर  था  ?

 श्री  श्रलगेशन  :  १९४५४  के  लिये  R-9- FRU  से  3 2-3-2EUY  तक  वाई०  जी०  इंजनों  का

 मूल्य  ६,५४,५४४  रुपये  बताया  गया  था  और  PERY-NE  के  लिये  वाई०  जी०  इंजनों का  मूल्य

 4,5  १,४६६
 रुपये  बताया  गया  था  |

 श्री  कासलीवाल
 :

 टेल्को  को  छोटी  लाइन  इंजन  बॉयलर  बनाने  की  दिये  जाने  से

 पूर्व  प्रजमेर  में  एक  कर्मशाला  थी  जिसमें  यह  कार्य  किया  जाता  था  ।  टेलको  को  अनुज्ञा दिये  जाने  के  पश्चात्

 भ्रजमेर  कर्मशाला  को  इंजन  कौर  बॉयलर  बनान  की  ATA |  नहीं  दी  गई  |  क्या  इस  कार्य  को

 को  चालू  करने  का  कोई  विचार  है
 ?

 श्री  श्रलगेशन  :  प्रेमी  में  मरम्मत  शादी  का  ही  कार्य  होता  है  ।  इस  हज मशाला  की

 क्षमता  पूर्ण  रूप  से
 इसी

 हेतु  काम  में  लाई  जा  रही  है
 ।

 श्री  फीरोज़  गांधी  :  क्या  रेलवे  मंत्रालय  प्रौढ़  टाटा  लोकोमोटिव  कम्पनी  के  मध्य  सम्बन्ध

 में  कोई  करार  gat  है  कि  इंजनों  शर  बॉयलरों  के  निर्माण  के  लिये  रेलवे  मंत्रालय  द्वारा  कितना

 मूल्य  दिया  जाना  था  ?

 श्री  श्रलगेदान
 :

 टेल्को  को  दिये  जान  वाल  मूल्य  के  बारे  में  एक  करार  किया  गया  है  ।  परन्तु

 टेल्को  ने  जो  मुल्य  बताये  हैं  हम  उनसे  सहमत  नहीं  ह  कौर  यह  मामला  प्रदूषक  ग्रा योग  को  भेज  दिया

 गया है  ।

 श्री  फीरोज़  गांधी  :  क्या  टाटा  लोकोमोटिव  रेलव  मंत्री  उस  मूल्य  पर  जो  उन्होंने  स्वीकार

 किया  इंजनों  तथा  बायलरों  का  संभरण  करने  में  असमथ  है  ?

 a  ज्ञम्गाणा द्रश्य  महोदय  :  वे  अभी  सहमत  नहीं  हुये  माननीय  उपमंत्री  Adal  कि  मूल्य तय  नहीं

 हुये  हैं  ।

 जो  गांधी  :  मेरे  कथन  सें  गलती हो  सकती  है  परन्तु  मेरे  विचार  से  रेलवे  मंत्रालय  कौर

 टेलको  के  मध्य  इंजनों  कौर  बॉयलरों  के  मूल्यों  क  बारे  में  एक
 करार  हुमा  था  ?

 मूल  अंग्रे  जी  में
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 श्री  श्रलगेदशान
 :

 एक  करार  है  जिसके  अनुसार  पारस्परिक  सहमति  से  निश्चित  किये  गये  मूल्य

 स्वीकार  करने  होंगे  शौर  सारा  मामला  उसी  करार  से  शासित  होता  है  |  परन्तु  टेल्को  द्वारा  बताये  गये

 मूल्य  को  हम  स्वीकार  नहीं  कर  सके  हैं  इसलिये  यह  मामला  प्रफुल्ल  आयोग की  भेजा  गया

 श्री  पी०  सो०  बोस  :  क्या  सरकार  टाटा  इंजनों  के  निर्माण  लागत  का  परीक्षण  कर  सकती  है  ?

 श्री  श्रलगेशन
 :

 प्रफुल्ल  आयोग  को  ऐसा  करने  के  लिये  कहा  गया  है  कौर  वह  झपना  पंचाट

 प्रस्तुत  करेगा ।

 शो  फीरोज़  गांधी
 :

 यदि  रेलवे  मंत्रालय  टेलको  के  मध्य  कोई  करार  झ  था  तो  यह  नई

 स्थिति  कसे  पैदा  हुई  है  कि  श्राप  उन  मूल्यों  को  स्वीकार  करने  को  तैयार  नहीं  हैं  जिनको  आपने  पहले

 वीकार  किया  था  ?
 मैं  इस  बात  का  स्पष्टीकरण चाहता  हूँ

 श्री  श्रलगेशन
 :

 करार  में  मूल्य  नहीं  बताये  गये  हैं  ।  करार  में  कुछ  परिमाप दिये  गये  जिनके

 अधार
 पर

 मूल्य  निश्चित  किये  जा  सकते  हैं  ।  उन्होंने  जो  मूल्य  बताये  हैं  हम  उन्हें  स्वीकार नहीं

 कर  सके  हैं  यह  मामला  प्रफुल्ल  आयोग  को  सौंप  दिया  गया  है  ।

 fait  एस०  ato
 राम स्वा सी

 :  कया
 मंत्रालय

 के  पास  यह  स्पष्ट  करने  के  लिये  कोई  तथ्य  हैं
 कि

 जब
 कि

 cent  के  मूल्य  कम  नहीं  हुये  हैं  चितरंजन  के  मूल्य  कम  हो  गये  हैं  ?  यदि  टेलको  के  मुल्ल अब wa  भी

 अधिक  हैं  तो  उन्हें  प्रफुल्ल  प्रयोग  को  क्यों  सौंपा  गया  है
 ?

 श्री  श्रलगेशन
 :

 क्योंकि  रेलवे  मंत्रालय  इस  विवाद  में  सम्मिलित  इसलिये  हमने  यह  ठीक

 समझा  कि  कोई  निष्पक्ष  न्यायाधिकरण  इस  में  राय  दे  |

 श्री  टी०  ato  विट्रल राव राव  :  कया  प्राप्त किये  गये  इन  इंजनों  के  लिये  टैल्को  को  कोई  भुगतान

 किया  जा  रहा  कौर  यदि  तो  किस  दर  समस्त  भुगतान  को  प्रफुल्ल  आयोग  के  पंचाट

 के  प्राप्त  होने  तक  के  लिये  रोक  रखा  गया  है  ?

 श्री  प्र लग शर
 :  अ्न्तकयिलीन भुगतान  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  टी०  ato  faze  राव
 :

 वह  कितना  है
 ?

 श्री  श्रलगेशन
 :

 इसके  लिये
 की

 आवश्यकता  है
 |

 Tet  के  मूल्य  के  लिये  संविहित बोर्ड

 1*२३३३.  श्री  राधा रमण  :  क्या  खाद्य  परौ  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 \  क
 क्या  सरकार  गन्ने  का  मूल्य  निश्चित  करने  के  लिये  केन्द्र  में  एक  सं थायी  कौर  स्वतन्त्र

 बो  स्थापित  करने  की  एक  प्रस्थापना  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  ऐसा  कोई  स्थापित  करते  समय  कौन  से  उद्देश्य ध्यान  में  रखे

 क्या  इस  बोर्ड  की  शाखायें  राज्यों  में  भी  होंगी  ?

 ~
 श्र  कृषि  उपमंत्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  (*)  से  १९५५  के  मध्य  में

 आस्ट्रेलिया  इंडोनीशिया  को  भेजे  गये  चीनी  शिष्टमंडल  ने  अरन्य  बातों  के  साथ  यह  सिफारिश  की  है

 कि  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  मंत्रणा  देने  के  लिय  कि  प्रत्येक  वर्ष  गन्ने  का  मूल्य  किस  स्तर  पर  निश्चित

 की  जायें  एक  स्थायी  मंत्रणा  समिति  स्थापित  की  जाये  |  शिष्टमंडल  का  प्रतिवेदन  राज्य  सरकारों  कौर

 ग्न्य  रुचि  रखने  वालों  में  राय  जानने  के  लिये  परिचालित  किया  गया  है  शौर  उनकी  राय  की  प्रतीक्षा

 किया  रही  इस  विषय  में  सरकार  ने
 wat  कोई

 निश्चय
 नहीं  किया  है  ।

 ee  नटमल

 अग्रज  में
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 न  राधा  रमण  :  जब  तक  शिष्टमंडल के  प्रतिवेदन  पर  सरकार  विचार  करे  प्रौढ़  कोई  fara
 x  oun

 करे तब  तक  सरकार  गन्ने  की  दर  निश्चित  करने  तौर  उसे  कम  होने  से  रोकने  के  क्या  कार्यवाही  कर

 रही है  ।

 एम०  बी०  कृष्ण प्पा  :  सरकार  नें  राज्य  सरकारों  कौर  प्राय  सम्बन्धित  हितों  के  परामर्श से

 १९  {E-XY  की  फसल  के  लिये  wa  की  दर  निश्चित  कर  दी  है  ।

 श्री  राधा  रमण  :  शिष्टमंडल  का  प्रतिवेदन  उपलब्ध  होने  की  सरकार  को  कब  TH  आशा  है  प्रौढ़

 कोई  निश्चय  करने  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 एम०  वी  ०  कृष्णप्पा  :  हम  चाहते  हैं  कि  इन  मामलों  के  सम्बन्ध  में  यथासम्भव शीघ्र  कोई

 निर्णय  किया  जाये  |  जिन  राज्य  सरकारों  ने  अभी  तक  अपनी  रायें  नहीं  भेजी  हैं  हम  उन्हें  स्मरण

 करा रहे  हैं  ।

 राम  सुलग  fag  योजना  आयोग  की  इस  नवीनतम  सिफारिश  को  ध्यान  में  रखते

 जिसके  द्वारा  चीनी  के  बड़े  बड़े  व्यापारियों  को  एकाधिकार  प्राप्त  हो  जाने को  क्या  सरकार यह  समझती

 है  कि  शिष्टमंडल की
 सिफारिशों

 को  जब
 कार्यान्वित

 करने  की  आवश्यकता होगी  ?

 Tait  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  :  जी  हां  |  शिष्टमंडल  की  यह  सिफारिशों  बहुत  महत्वपूर्ण हैं  ।  गन्ने  की

 दर
 के  प्रतिष्ठित  यह  चीनी  उद्योग  के  अन्य  पहलू  से  भी  सम्बन्ध  रखती  है  जैसे  कि  चीनी  का  उत्पादन

 नियमित  रखने
 के

 लिये  गुड़  बाज़ार  में  स्थायी  भाव  HA  बनाये  रखें  जायें  निर्धारित  लक्ष्य  कैसे  प्राप्त  किये

 जायें  इरादी

 राम  gan  सिंह
 :

 मेरा  get  पर  था  योजना  आयोग  की  नवीनतम  सिफारिशों के

 अनुसार  चोरी  के  बड़े  बड़े  व्यापारी  गन्ना  उत्पादन  के  एकाधिकारी  होने  जा  रहे  हैं
 ।

 इसलिये

 शिष्टमंडल
 की

 इस  सिफारिश  को  कार्यान्वित  करने
 की

 कया  आवश्यकता  है
 ?

 श्री  एम०  वी०  कृष्णप्पा  :  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  चीनी  के  बड़े-बड़े  व्यापारी  गन्ना  उत्पादन

 का  एकाधिकार प्राप्त  करने  जा  रहे  हैं  इस  से  उनका  Far  अभिप्राय  हं  यह  मेरी  समझ  में

 नहीं  ATAT  |

 राम  सुलग  fag  :
 इसका  अर्थ  यह  है  कि  श्राप  ने  योजना  शभ्रायोग  की  सिफारिश  को  नहीं

 देखा है  ।

 श्री  एन०  ही०  कृष्ण प्पा :  मैं  ने  योजना  आयोग  की  सिफारिश  को  देखा  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य
 अपने  प्रश्न  की  स्पष्ट  व्याख्या  करें  तो  मैं  इसका  उत्तर  दे  पक्का

 Sto  एन०  तिवारी :  किदवई  सूत्र  का  उ्झ्ा  जो  गन्ने  की  दर  का  चीनी  की  प्राप्ति  शर

 चीनी  की  दर  में  परस्पर  सम्बन्ध  स्थापित  करन  के  बारे  में
 ?

 Tat  ume  वी०  कृष्णप्पा  :  दर  सम्बन्ध  स्थापित  करने  वाले  सूत्र  की  जांच  एक  विवरण  विशेषज्ञ

 समिति  द्वारा  की  जा  रही है  ।  ast  समिति  चीनी  की  प्राप्ति  के  अनुसार  गन्ने  के  मूल्य  का  भुगतान  करने

 की  सम्भावना  पर  भी  विचार  कर  रही  है  ।

 के०  सी०  शर्मा  :  art  किस  मास  में  दर  निश्चित  करते  हैं
 ?

 batt  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  :  सितम्बर  में  PEYY-YY  से  १९५६-५७  तक  की  तीन

 फसलों  के  लिये  दरें  एक  वर्ष  पहले  से  ही  निश्चित  कर  दी  गई  हैं  ताकि  गन्ना  उत्पादकों  की  पता  चल  जाये

 कि  उन्हें  कितना  मूल्य  मिल  सकता  है  श्र  उसके  भ्र तु सार  ब  उत्पादन  का  आयोजन  कर  सकें  क्योंकि  गन्ना

 बौने  पौर  काटने  में  पूरे  १२  मास  लगते  हैं  |  उसक

 मूल  रंगरेजी
 र
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 पीलिया

 1*२३३४  श्री  गिडवानी  :  क्या  स्वास्थ्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  चिकित्सा  गवेषणा  परिषद्‌  ने  पीलिया  महामारी  के  कारणों

 के  सम्बन्ध  में  जांच  समाप्त  कर  ली

 यदि  तो  क्या  उस  ने  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  ai

 किस  प्रकार  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया  है
 ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्र दो खर )  भारतीय  चिकित्सा  गवेषणा  परिषद्‌  द्वारा

 की  जा  रही  पीलिया  महामारी  की  जांच  समाप्त  नहीं  हुई  है  ।

 ate  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  ।

 Tat
 गिडवानी

 :
 प्रतिवेदन  कब  प्रस्तुत  किया  जायेगा

 ?

 श्रीमती  चन्द्रदोखर  :  उस  ने  परिणामों  को  प्राप्त  करने  का  समाप्त  कर  दिया  है  अब  वह

 विशलेषण  कर  रही  है  ।  विश्लेषण  कार्य  के  पूर्ण  होने  पर  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  जायेगा  |

 श्री  गिडवानी  :  क्या  sist  के  समाचारपत्र  में  प्रकाशित  एक  प्रतिवेदन  की  झोर  सरकार

 का
 ध्यान  दिलाया  गया  है  कि  वी रस  इंसेफैलिरिस  की  कुछ  घटनायें  हुई  हैं

 ?
 क्या  सरकार इसके  महामारी

 का  रूप  धारण  करने  से  पूर्व  कुछ  कार्यवाही  करने  के  विचार  से  विशेषज्ञों  की  कोई  बैठक  बुला  रही  है
 ?

 चन्द्रशेखर  :  मेंने  भी  set  यह  समाचारपत्र  देखा  है  ।  दिल्‍ली  के  नागरिकों के

 बचाव  के  लिये  प्रत्येक  प्रावश्यक  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 श्री  ato  पी०  नायर
 :

 क्या  जांच  के  दौरान  में  विषाणु  की  उन  किस्मों  का  भी  भ्रध्ययन  किया

 गया  है  जो  इर्न्फविटव  हेपाटाईटिस  का  कारण  यदि  तो  क्या  यह  किस्में  इस  विषाण  विशेष

 की  ज्ञात  किस्में  हैं  या  दिल्‍ली  में  नई  किस्में हैं  ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर
 :

 ग्रनुसन्धान  पांच  शीर्षों  के  भ्रन्तगंत  किया  गया
 :

 बायोकेमिस्ट्री  तथा  विरोलोजी  इलैक्ट्रोनिक  माइक्रोस्कोप  wears  एनिमल

 पैरिमैंटेशन  ae  थेरापी
 ।

 इन  पांच  विभिन्न  तरीकों  से  ag  इस  रोग
 को

 फैलाने  वाले  कारणों  की  खोज

 निकालने  की  चेष्टा  कर  रहे  हैं  इसका  उपचार  करने  के  लिये  वह  कोई  कार्यवाही  करेंग  |

 श्री  राधा  रमण  :  जब  तक  प्रतिवेदन  नहीं  मिलता  सरकार  उस  पर  कार्यवाही  नहीं  करती

 तब
 तक  जो  प्रतिवेदन  हमें  प्राप्त  हैं

 ७७ उनके
 देखते  हुये  कि  पीलिया  पानी  के  खराब  होने  के  कारण

 सरकार

 इस
 बात  को  निश्चय  करने  के  लिये  कि  इसकी  पुनरावृत्ति

 न
 हो  कया  तुरन्त  कार्यवाही  कर  रही  है

 ?

 श्रीमती
 चन्द्र दों खर

 :
 यह  कई  बार  कहा  जा  चुका  है  कि  यह  रोग  गन्दे  पानी  के  कारण  फैला  कौर

 दिल्‍ली  के  नागरिकों  को  शुद्ध  पानी  का  संभरण  करन  के  लिय  प्रत्येक  सम्भव  की  जा  रही  है  ।

 कटक  में  डाक  व  तार  घर

 1*२३३४.  श्री रि ०  पी०  जेना  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  डाक  कौर  तार  निदेशक  के  कार्यालय  को  कटक से
 भुनेश्वर

 ले  जान  की  कोई

 प्रस्थापना

 क्या  उड़ीसा  की  नई  राजधानी  में  डाक  कौर  तार  कार्यालयों  क  लिये  भवन  बनाने  का  कोई

 विचार
 os  ड  en  Ses  ae

 ore
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 यदि  तो  क्या  भूमि  ator  कर  ली  गई  कौर

 वह  भ्रान्ति  तिथि  जब  तक  कि  डाक  कौर  तार  निदेशक  के

 कार्यालय
 पूर्णरूप  से  कटक से

 भुवनेश्वर  ले  जाये  जायेंगे  ?

 सिंचाई  मंत्री  जगजीवन  राम )  से  जांच  welts  प्रस्ताव  केवल  इस  कार्य
 के

 लिये  नई  इमारतें  बना  कर  एक  नया  क्रियाकारी  कार्यालय  wale  भुवनेश्वर  में  डाक  कौर  तार  कार्यालय

 खोलने  के  सम्बन्ध  में  है  ।  भूमि  प्राप्त  करने  के  बारे  में  राज्य  सरकार  से  बातचीत  हो  रही  है  |

 श्री  क्‌०  पी०  जेना  :  क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  स्थान  की  कमी  के  कारण  कटक  में  डाक  कौर

 तार  निदेशक  कार्यालय  के  विभिन्न  भाग  एक  दूसरे  से  बहुत  टूर  स्थानों  पर  स्थित  हैं  जिसके  कारण  जनता

 को  थोड़ा  सा  काम  भी  कराने  के  लिये  बड़ी  अ्रसुविधा  होती  है  ।

 श्री  जगजीवन  राम
 :

 स्थान  की  कमी  है  ।  राज्य  सरकार  के  कुछ  कार्यालयों  के  भुवनेश्वर  चले

 जाने  पर  हमें  प्रतीक  स्थान  मिलने  की  है  ।

 श्री  के०
 सी०  जेना

 :
 क्या  यह  सच  है  कि  किसी  फाइल  ढूंढन ेमें  कई  बार  बड़ी  कठिनाई  होती है

 क्योंकि
 स्थान  की  कमी  के  कारण  उन्हें  नियमित  ढंग  से  नहीं  रखा  जा

 सकता  कौर
 यदि  तो

 सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  करती  है  ?

 श्री  जगजीवन राम  :  प्रदान  मेरी  समझ  में  नहीं  भराया  ।

 श्री  के०  सी०  जेना
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  कटक  में  तार  निदेशक  कार्यालय  के  बहुत  से

 कर्मचारियों  को  क्वार्टर  नहीं  दिये  गये  हैं  जिसके  कारण  दलित  जातियों  के  भ्रधिकांश  कर्मचारियों को

 बहुत  असुविधा  होती  है  क्योंकि  उन  के  लिये  कटक  नगर  में  निजी  मकान  किराये  पर  लेना  eared  कठिन

 है  क्योंकि  उक्त  मकानों  के  अधिकतर  मालिक  अस्पृश्यता  का  दृढ़ता  से  पालन  करते  हैं
 ?

 जगजीवन  राम
 :
 मैं  कह  चुका  हूँ  कि  वहां  स्थान  की  कठिनाई  है  ।  यदि  सरकार के  कौर  कार्यालय

 भुवनेश्वर चले  जाने  हैं  तों  हमें  कार्यालय  ak  कर्मचारियों  के  लिये  अधिक  स्थान  प्राप्त  होने  की

 है  ।

 श्री  राधेलाल  व्यास  :  मध्य  भारत  के  एक  दैनिक  हिन्दी  पत्र  में  यह  समाचार  निकला  है  कि

 क्टर  जेनरल  पोस्ट  एण्ड  टैलीग्राफ  तथा  तार  महानिदेशक )  के  दफ्तर  ग्वालियर में  लाये  जा

 रहे  हैं
 ।

 क्या  मैं  जान  सकता  हूँ  कि  वह  समाचार  कहां
 तक

 सही  है
 ?  नगर वह  सही  नहीं  है  तो  क्या

 यह  उचित  न
 होगा  कि  उन्हें  ग्वालियर  में  काफी  बिल्डिंग  हैं  इसलिये  वे  श्राफिसेज़ वहां  ही  ले

 जाय  जायें  और  नई  बिल्डिंग  बनाने  की  आवश्यकता  न  हो  ?

 श्री  जगजीवन राम  :  यह  प्रश्न कसे  उत्पन्न  होता है  ?  प्रशन  कटक  के  बारे  में  है  ।  मेरे  माननीय

 मित्र  मध्य  भारत  क  बारे  में  पुछ  रहे  हैं

 राजकुमारी  खेल-कूद  प्रशिक्षण  योजना

 *Q 33.
 श्री  कामत

 :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  २४  PEUS  को  राजकुमारी  खेल-कूद

 प्रशिक्षण  योजना
 के  बारे  में  पूछे  गये  MATCH  प्रदान  संख्या  १४३०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगी  कि

 क्या  योजना  पर  अरब
 तक  जो  व्यय  sat है  उसका  लेखापरीक्षण  हो  गया

 यदि
 तो  लेखापरीक्षा  किसने  की  है  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन
 की

 एक  प्रति  लोक-सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी
 ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्रशेखर )  हां  ।
 व्यय  की  लेखापरीक्षा  एक  पंजीबद्ध  लेखापाल  श्री  जेड़०  करार  ईरानी  द्वारा  की  गई  थी

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 g gy R-XY,  PEYe-LY  १६५५-५६  इन  तीन  वर्षों
 के  लेखापरीक्षित  लेखों  के  तीन

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखे  जाते  हैं  ।  [  देखिये  प्ररिशिष्ट  १४,  अनुबन्ध  संख्या  ३  ]

 श्री  कामत  :  क्या  यह  सच  है  कि  उक्त  लेखापरीक्षा  जिसके  विवरण  सभा  पटल  पर  रखे  गये

 स्वयं  प्रशिक्षण  समिति का  एक  सदस्य  भ्र ौर  यदि  तो  क्या  सरकार एक  ऐसे  व्यक्ति  द्वारा  लेखा

 परीक्षा  कराने  की  व्यवस्था  को  जारी  रखने  की  प्रस्थापना  करती  है  जो  प्रशिक्षण  समिति  का  एक  सदस्य

 है  कौर  जिसकी  उसमे  दिलचस्पी  स्पष्ट  है  ?

 चन्द्र दो खर  :  जिस  व्यक्ति  ने  लेखापरीक्षा  की  थी  वह  केवल  एक  अवैतनिक  कोषाधिकारी

 समिति  से  कोई  पारिश्रमिक नहीं  मिलता  वह  समिति  का  एक  सदस्य
 उस

 की  श्रोताओं को

 देखते  हुए  यह  विचार  किया  गया  था
 कि

 यदि  उसने  लेखापरीक्षा  की  तो
 ठीक  इसलिये  उसने

 लेखा  परीक्षा  की
 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  ईरानी  लेखापरीक्षा  कितने  से  करते  रहे  हैं
 ?

 चन्द्रशेखर  :  तीन ay  से

 ए०  काले  :  क्या  सरकार  किसी  स्वतंत्र  लेखापाल  की  सेवायें  लेखापरीक्षा करने  के  लिये

 उपलब्ध नहीं  कर  सकती  थीं  ?

 श्रीमती  चन्द्र दो खर  :  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  |

 ए०  एस०  सहगल  :  कया  यह  वाजिब  नहीं  होगा  कि  जो  सदस्य  हैं  उनसे  आडिट

 परीक्षा  )  न  कराई  चाहे वह  झ्रानरेरी  )  हों
 या  किसी  श्र  तरह  से  हों  ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर
 :  मेरा  ख्याल  है  कि  मैं  उस  प्रदान  का  उत्तर  दे  चुकी  हूं  ।

 श्री  कामत  :
 मैं

 देखता  हूं  कि  विवरणों  में  कई  नामों
 की

 सूची  दी  गई  क्या  मैं  जान  सकता  हूं
 कि  कबड्डी  और  gad  जैसे  लोकप्रिय  भारतीय  खेलों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  इन  तीन  वर्षों  में  या  उससे  अधिक

 समय  में  कोई  राशि  व्यय  नहीं
 की

 गई  है
 ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  लिये  मुझे  पूर्व-सुचना  आवश्यक  होगी  ।

 econ  ON  66
 श्री  कामत  :  इस  वर्ष  के  लेखापरीक्षा विवरण  में  स्वकैदा” नाम की मद के समक्ष नाम  की  मद  के  समक्ष  R,Yoe  रुपये

 की  एक  राशि  दिखाई गई  है  ।  क्या यह  सच  है  कि  जिस  प्रयोजन  के  लिये  राशि  मंजूर की  गई  थी

 वह  के  प्रशिक्षण  के  लिये  नहीं  थी  किन्तु  वास्तव  में  ag  उस  व्यक्ति  को  दी  गई  थी  जो  झ्र मरी का  में

 हुई  किसी  खेल  प्रतियोगिता  में  उक्त  खेल  खेलने  के  लिये  गया  था  ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर
 :

 माननीय  सदस्य  के  के  दूसरे  भाग  के  बारे  में  मुझे  जानकारी  नहीं  है  ।

 प्रदान  के  प्रथम  भाग  के  लिये  मैं  सूचना  चाहती  हूं  ।

 श्री  कामत
 :

 इस  बात  को  देखते  हुये  कि  निर्धन  करदाताओं  के  धन  से  पिछले  तीन  वर्षों  में  इस

 योजना  के
 लिये

 तीन  लाख  रुपये
 मंजूर

 किये  ०७००७ कक

 मूल  अंग्रेजी  में
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 अध्यक्ष  महोदय  यह  कहने  की  भ्रावश्यकता नहीं  है  ।  जो  भी  धन  एकत्रित  किया  जाता

 है  वह  कराधान  से  ही  किया  जाता  है  ।

 श्री  कामत
 :

 तो  उक्त  योजना  से*राजकुमारी  योजना  नाम  क्यों  दिया  गया  कौर  यह  राजकुमारी

 कौन
 है

 श्रीमती  चन्द्रदोखर  :  निश्चय  ही  वह  स्वास्थ्य  मंत्री  हैं  जिन्होंने  इस  योजना  को  प्रारम्भ  किया

 है  ।  इस  योजना  को  राजकुमारी  योजना  इसलिये  कहा  जाता  है  क्योंकि  वह  इस  योजना

 में  वास्तव  में  दिलचस्पी  लेती
 हैँ  ।

 उन्हें  राष्ट्रीय  खेलों  में  areas  रुद्री है  ।

 रामा  विवरणों  से  ज्ञात  है  कि  मंजूर  की  गई  राशि  में  से  एक  काफी  बड़ा  हिस्सा

 टेनिस  पर  व्यय  किया  गया  है  ।  हाकी  के  बारे  में  काफी  आत्मतुष्टि है  ।  टनिस को  ८५,०००  रुपये  प्राप्त

 हुये  हैं
 जब  कि

 grat
 को  १३,०००  रुपये  |

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  हाकी

 कर  दक्षिण  भारत  के  क्षेत्रों  के  अधिक  घन  व्यय  करने  का  विचार  करती  है  ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर
 :

 यदि  वहू  आवश्यक  है  तो  उस  पर  विचार  किया  जायेगा

 गाड़ियों  की  नियमितता

 *
 २३३८.  श्री  जांगड़े  +  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले  तीन  मास  से

 नागपुर  लाइन  पर  सावारी  रोक  डाक
 गाड़ियां

 किस  कारण  से  विलम्ब  से  चलती  रही  हैं  कौर  उन  में

 नियमितता  नहीं  arg  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  लैरसितौर  पर  राज्य  कमीशन

 की रिपोर्ट  के  सम्बन्ध  में  उपद्रव  के  कारण  भिलाई  स्टील  प्लान्ट  कौर  दूसरी  बड़ी  योजनाओं के
 लिये

 लाइन  की  क्षमता  बढ़ाने  क  सम्बन्ध  में  इंजीनियरिंग  के  काम  के  कारण  |

 श्री  जांगड़े  :  पिछले  तीन  महीनों  में  इतने  प्रदान  पूछ  जाने  के  बाद  न  केवल  इस  मार्ग  पर  चलने

 वाली  रेल  गाड़ियां  किन्तु  विभिन्न  रेलवेज  शाखा  मार्गों  पर  ale  विशेषकर  ग्रैंड  ट्रक  एक्सप्रेस  कसर

 विलम्ब से  चलती  है  ?  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  है  ।

 श्री  श्रलगेशन  :  हमें  इस  मामले  की  जानकारी  है
 '

 और  हमने  विभिन्न  रेलवे  प्रशासनों  को

 अदा  किये  हैं  कि  वह  देखें  कि  रेलगाड़ियों  की  समय  पालन  की  स्थिति  में  सुधार  होता  है  ।  किन्तु मैने

 पहलें  ही  यह  बता  दिया  है  कि  इस  विशिष्ट  रेलमार्ग  पर  प्रमुख  कारण  से  हैं
 ।

 श्री  फोटोज  गांधी  :  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  के  समय  रेलगाड़ियां  विलम्ब  से  चला

 करती  कौर  परब  जब  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  पूर्ण  हो  चुकी  है  हम  देखते हैं  कि  जहां  तक  रेलगाड़ियों

 के  पहुंचने  कौर  छूटने  के  समय  का  सम्बन्ध  यात्री  रेलगाड़ियों  के  झ्रावागमन  विशेषकर

 जून  कौर  जुलाई  महीनों  कोई  सुधार  नहीं  ।  मैं  जान  सकता  हूं  कि  tat  मंत्रालय  इतनी  देर

 बाद  भी  यहं  देखने  के  लिये  कि  रेलगाड़ियां  StH  समय  पर  चलती  हैं  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 करती है  ?

 श्री  अलं गे शन
 :

 इस  सभा  में  कई  बार  यह  बताया  जा  चुका  है  कि  उन  महीनों  में  जिनका  उल्लेख

 मान नीम सदस्य  ने  क्रिया  है

 fet  फीरोज  गांधी
 :

 माननीय  मंत्री  के  शब्दों  को  में  सुन  नहीं  पा  रहा  हूं  ।

 श्री  श्रलगेशन :  मुझे  तो  आपके शाब्द  सुनाई  देते
 हैं

 कर्मचारियों के  स्वास्थ्य

 झर  जल  के  सम्बन्ध  में  कुछ  विशेष  कठिनाइयां  होती  कौर  ग्रीष्म  ऋतु  में  रेलगाड़ियां

 समय
 पर  नहीं  चलती  हैँ  |

 अंग्रेजी  में
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 Uo  एस०  सहगल  :  क्या  मैं  जान  सकता हूं  कि
 उपनगरीय  लगा ड़ियों  को  डाक  कौर

 एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  पर  प्राथमिकता  देने  की  नीति  की  जांच की  जायेंगी  शर  क्या  डाक  व  एक्सप्रेस

 रेलगाडियों  को  उपनगरीय  रेलगाड़ियों  पर  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ?

 tart  श्रलगेदशन  :  समय  की  पाबन्दी  के  बारे  में  में  सभा  को  यह  बता  दूं  कि  प्रावधान  समिति

 ने  भी  इस  प्रश्न की  जांच की  है  कौर  उसे  डाक  तथा  सवारी
 गाड़ियों

 की  समय  पालन  प्रतिशतता

 निर्धारित  कर  दी  है  ae  हमने  रेलवे  प्रशासनों  से  उक्त  बातों  का  यथासमय  पालन  करने

 को  कहा है  ।

 रल  सम्यक  का  ट्ट  जाना

 1२३४०  श्री  देवेन्द्र नाथ  मलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 पूर्वोत्तर  रेलवे
 की

 Arava  सम्पर्क  वर्षा  ऋतु  में  टूटी  रहती

 यदि  तो  PEAR  PEXR  ees  मौर  geyy  में  उक्त  सम्यक  कितने  समय  के  लिये

 टूटा  रहा  था

 इसके  टूटने  के  कारण  रेलवे  को  कुल  कितनी  हानि

 भविष्य  में  इस  कड़ी  टूटने
 न

 देने  के  लिये  कार्यवाही  करने  का  विचार  किया  गया  है
 !'

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्व लगे दान )  गर्व  नहीं  ।

 १९५२  मं  ४  दिन

 १९५३  में  कोई  नहीं  ।

 gay  में  १२२  दिन  और

 PEUY  में  ६५  दिन  |

 लगभग  २  करोड़  रुपये  ।

 उक्त  कड़ी
 रेलमार्ग

 के
 स्थायित्व

 के  सामान्य  प्रदान
 की

 जांच  करते  कौर  प्रतिकारक

 उपायों  का
 सुझाव  देने  के  लिये  एक

 समिति
 गठित  की

 गई  है

 श्री देवेन्द्र  नाथ  फार्मा :  क्या  मेँ  जान  सकता  हूं  कि  उक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  में

 कितना  समय  लगेगा  ?

 श्री  श्रलगेशन :  इस  प्रदेश  का  उत्तर  देने  में  में  असमथ  हं  ।  हमने  उनसे  शीघ्रता  से  जांच  करने  के

 लिये  कहा  है  ।  एक  या  दो  सर्वेक्षण  भी  किये  जाने  हैं  प्रौढ़  समिति  द्वारा  सर्वेक्षणों  पर  विचार
 जायेंगी

 |

 इसलिये  उसे  कुछ  समय  लग  सकता  है  किन्तु  वह  कितना  होगा  यह  में  नहीं  कह  सकता  |

 श्री  जी०  पी०  सिन्हा :  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  उत्तर  बिहार में  वर्षा  ऋतु  में  रेलमार्ग  विच्छिन्न

 होने  के  सम्बन्ध  में  भी  यह  समिति  जांच  करेगी
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  सम्बन्ध  तो  से  है  ।

 Tat  श्रलगेदान  :  निर्देश  झ्रासाम  रेल  कड़ी  से  है  ।

 श्री  बमन  :  क्या  में  जान  सकता  हं  कि  यह  समिति  कड़ी  को  स्थायी  बनाने  के  उपाय  खोजने  के

 ग्रासिम  सरकार  द्वारा  सुझाये  गये  वैकल्पिक  मार्ग  के  बारे  में  भी  जांच  करेगी
 ?

 श्री  samara  :  समिति  द्वारा  उस  पर  भी  विचार  किया  जायेगा  |

 श्री  देवेन्द्र नाथ  wat  :  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  हाल  ही  में  मार्ग  पर  संचार  रुक  गया  था
 ?

 श्री  श्रलगेदान
 :

 संभव  है
 कि

 वहां  बाढ़  के  कारण
 कुछ

 बाधा  हुई  हो
 ।

 भ्रंग्रेजी  में में
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 परिवार  नियोजन

 1२३४१.  डा०  राम  सुभम  सिंह  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  परिवार  नियोजन  की  विधियों  के  प्रसार  के  लिये  सरकार  ने  कोई

 प्रस्थापना  तयार की  है

 यदि  तो  उक्त  प्रस्थापना  का  स्वरूप  क्या

 परिवार  नियोजन  की  प्रणालियों  का  प्रसार  करने  के  लिये  किस  माध्यम  का  उपयोग  किया

 जायेगा  ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  (sitet  हां

 it  योजना  के  ब्योरे  इस  समय  विचाराधीन हैं  ।

 श्रीमती  ए०-काले  :  क्या  मैँ  जान  सकती  हूं  कि  क्या  सरकार  कुछ  कार्यकर्ताओं  को  प्रशिक्षण  देकर
 उन्हें Te  परिवार  नियोजन  ध्  करने  के  लिये  ग्रामों  में  भेजने  की  उपयोगिता  पर  विचार  करेगी

 ?

 श्रीमती  चन्द्रदाोखर  :  उसका भी  समावेश  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  किया  गया  है  क्योंकि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  खोले  जाने  वाले  स्वास्थ्य  को  चलाने  के  लिये  हमें  प्रशिक्षित

 कर्मचारियों की  आवश्यकता  है  |

 राम  सुलग  सिंह  :  प्रदान के  भाग  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि

 ब्योरे  विचाराधीन  हैं  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  उन  पर  विचार  माननीय  स्वास्थ्य मंत्री  के  प्रक्रिया

 लौटने  के  बाद  किया  जायेगा  या  पहले
 ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर :  उसे  शीघ्र
 a

 कर  लिया  जायेगा  |

 श्री  एच०  एन०  कज
 :

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  का  यह  aaa  है  कि

 यापन  स्तर  के  उन्नयन  के  अभाव  में  ग्रामीण  कोचों  में  परिवार  नियोजन  का  प्रचार  ayes kei  हो  जाता
 है

 और  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  हां  ।  हम  कठिनाई को  जानते  हैं  ।  यही  कारण है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना में  हम  ने  लोगों  विशेषकर ग्रामीण  क्षेत्रों  इस  विषय  के  बारे  में  दृश्य-श्रव्य  चलचित्रों

 और  पोस्टरों  के  जरिये  शिक्षा  देनें  की  योजनायें  भी  सम्मिलित  की  हैं  |

 श्रीमती ए०  काले  :  इस  बात  को  देखते  हुये  कि  यह  एक  विराट  seat  है  जिसे  हल  करना  है  क्या

 सरकार  शहरों  में  चल  रही  महिला  संस्थाओं  की  सेवायें  प्राप्त  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 weaver  :  हां  |  wa  भी  महिला  संस्थाओं  की  सहायता  ली  जाती  है  जब  कि  वह

 ऐच्छिक  संस्थापकों  में  परिवार  नियोजन  कार्य  कर  रही  हैं  |

 श्रीमती  ए०  काले  :  क्या  इन  संस्थापकों  को  कोई  आधिक  सहायता  दी  जायेगी  ?

 चन्द्रशेखर  :  मेरा  ख्याल  है  कि  माननीय  महिला  सदस्या  को  ऐच्छिक  संस्थाओं को  प्रदत्त

 सहायक  श्रनदानों  की  जानकारी  होनी  चाहियें  |  हमने  केवल  एऐंच्छिक  संस्थानों  इस  कार्य  को  करने

 के  PEYV-UY  A  १,०७,७४८  रुपये  कौर  ace © Or Oo  में  BR, YG, 3vE  रुपये  दिये  हैं  ।

 श्री  जी०  पी०  सिन्हा :  खड़े  हुये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मुझे

 खेद
 है

 कि
 मैने  कई

 कई  प्रश्न  पूछने
 पूछने

 की
 भ्र नुम ति  दे  दी

 अंग्रेजी  में
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 भोजन  व्यवस्था  के
 ~

 1*२३४३.  सरदार  Vo  एस०  सहगल :  क्या  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भोजन  व्यवस्था  के  ठेकेदारों  के  ठेके  एक  से

 अधिक  रेलवे  में

 यदि  तो  क्या  सरकार  भोजन  व्यवस्था  के  एक  ठेकेदार  को  एक  ही  क्षेत्रीय  रेलवे
 तक

 सीमित  रखने  कौर  अन्य  रेलवे  के  उसके  ठेकों  को  ग्न्य  ठेकेदारों  को  देने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है
 ?

 कुछ  मामलों में  । 1  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन  )

 बहुत  ही  कम  मामलों  को  छोड़  सरकार  ने  भोजन  व्यवस्था  ठेकेदारों  के  ठेकों को  एक

 ही  रेलवे  के  साधन  क्षेत्र  में  सीमित  करने  के  सम्बन्ध  में  पहले  ही  कार्यवाही  कर  दी  है
 ।

 जिन  मामलों  में

 अपवाद  किया  गया  है  वहां  किन्हीं  विशेष  कारणों  को  ही  एक  ठेकेदार  को  एक  से  भ्रमित  रेलवे  पर  ठेका

 लेने  की  अनुमति दी  गई  है  ।
 ~  ५. ५

 Yo  एस०  सहगल  :  ऐसे  कितने  ठेकेदारों  ने  ठेके  जोनल  रेलवे  में  भ्रमण  लोगों  को

 हस्तांतरित कर  दिये  हैं  ?

 श्री  श्रलगेदान
 :

 इस  के  लिये  ates  इकट्ठे  करने  पड़ेंगे  ।

 श्रिया  महोदय  :  अभी  कोई  जानकारी  नहीं  दी  जा  सकती  ।

 डी०  एन०  तिवारी :  रेलवे  प्रशासन  को  कौन  से  विशेष  कारणों  से  एक  से  अ्रधिक  रेलवे
 | ग

 के  लिये  ठेके  देने  पड़े  हैं  ?

 श्रलगेदान  :  जब  दो  स्थान  एक  दूसरे  के  बहुत  समीप  हों  कौर  वे  एक  ही  क्षेत्र  में  ग्राम  तो

 ऐसा  किया  जा  सकता  है  ।

 ग  उ

 श्री  बी०  एस०  मूर्ति  :  इस  बात  का  प्रबन्ध  करने  के  लिये  कि  खौंचेवाले  ठेकेदारों  के  बदले  जाने

 से  विस्थापित  न  हों  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  हैं  ?

 श्रलगेदान
 :

 मैं  कई  बार  इस  का  उत्तर  दे  चुका  हूं  ।  चूंकि  वे  रेलवे  कर्मचारी नहीं  हैं

 इसलिये  हम  प्रत्यक्ष  तथा  कोई  नहीं  लगा  सकते  किन्तु  हम  ने  रेलवे  से  कहा है  कि  वे  नये  ठेकेदारों

 से  यथासंभव  प्रयत्न  करें  कि  वे  अधिक  से  भ्रमित  पुराने  कर्मचारियों  को  नियुक्त  करें  ।

 Yo  एस०  सहगल
 :

 क्या  सरकार  ने  इस  सदन  में  दिये  गये  इस  सुझाव  पर  विचार  किया

 है  कि  एक  जोनल  रेलवे  में  एक  ठेकेदार  को  एक  ही  ठेका  दिया  जाये
 ?

 श्री  श्रलगेदान
 :

 जहां  तक  मुझे  याद  है  यह  सुझाव  किसी  माननीय  सदस्य  प्रश्न  पूछने  वाले

 सदस्य  ने  नहीं  दिया  था  ।

 श्री  जो०  पी०  सिन्हा
 :

 विभागीय  भोजन  व्यवस्था  कब  तक  पूर्णरूप  से  चालू  कर  दी  जायेगी
 ?

 श्री  श्रलगेशन
 :

 नीति  प्रत्येक  ठेके  का  विभागीयकरण  करने  की  नहीं  किन्तु  इस  विभागीय करण

 को  पहले  की  अपेक्षा  अधिक  विस्तृत  किया  जा  सकता  है  ।  यह  व्यवस्था  हम  ने  कभी  शुरू  की  है  किन्तु  विचार

 निजी  व्यक्तियों  द्वारा  की  गई  भोजन  व्यवस्था  को  बिल्कुल  बन्द  कर  देने  का  नहीं  है  ।  यह  उस  प्रकार  का

 सहश्नस्तित्व  कौर  दोनों  एक  दूसरे  के  भ्रनुसार  अनुभव  से  लाभ  उठा  सकेंगे  ।

 श्रिया महोदय  :  अगला  ।

 श्री  जी०  पी०  सिन्हा  :

 मूल  dash में

 M64LSD
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 महोदय  :  कुछ  माननीय  सदस्य  सब  के  समाप्त  होने  के  बाद  उठते  हैं  ।  उन्हें  तैयार

 हो  कर  चाहिये  झर  पहले  खड़ा  होना  मैं  उन्हें  देने  का  प्रयत्न  करूंगा  |

 विजयवाड़ा में  रल  का  पल

 *
 २३४४.  श्री  बी०  एस०  मूर्ति

 :
 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृप

 करेंगे  कि

 1...
 क्या  विजयवाड़ा  में  कृष्णा  नदी  पर  रेल  के  पुल  बढ़ान  की  योजनायें यें  पूर्ण की  जा

 ह

 योजनाओं  पर  कितना  धन
 for \ (=)  देन

 यह  योजना  कब  शुरू  की  जायेगी  ?

 द  पस  (dt  enact)  इस  प्रकार की  कोई  स्थापना  विचाराधीन

 नहीं है  ।

 श्र  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 श्री  बी०  एस०  मूर्ति  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  मद्रास  से  बैजवाड़ा  तक  रेलवे  लाइन

 को  दुहरा  किया  जा  रहा  क्या
 रेलवे  मंत्रालय का  विचार  बैजवाड़ा

 में  एक  श्र  पुल  बनाने  का  नहीं

 श्री  श्रलगेहान  :  तेनाली  भ्र  गिर  के  बीच  रेलवे  लाइन  को  दुहरा  किया  जा  रहा  है  |  विजयवाड़ा

 att  data  के  बीच  के  विभागीय  को  दुहरा  नहीं  किया  जा  रहा

 Tat  टी०  बी०  विट्ठल  राव  :  विजयवाड़ा  में  होने  वाले  परिवहन  गतिरोध को  ध्यान  में  रखते

 विजयवाडा  att  तेनाली  के  बीच  विभाग  या  रेलवे  लाइन  की  क्षमता  बढाने  के  लिये  क्या  प्रबन्ध  किये  जा

 रहे  हैं  ।

 श्री  श्रलगेशन  :  पुस् टूर  को  जो  कि  अब  छोटी  लाइन  द्वारा  मिला  बड़ी  लाइन  द्वारा  मिलाया

 जायगा |

 श्री  बी०  एस०  ate :  क्या  माननीय  मंत्री  को  विदित  है
 कि

 बहुत
 at  गाड़ियों  को

 जिन  में

 ग्राहक  ट्रंक  एक्सप्रेस  ale  मद्रास-कलकत्ता  मेल  भी  पुल  पर  रास्ता  न  होने  के  कारण  विजयवाड़ा  पर

 रुकना  पड़ता  भ्रौर यदि  तो  इस  तंगी  को  ge  करने  के  लिये  वह  क्या  areal  करने  की

 प्रस्थापना  करते  हैं
 ?

 श्री  श्रलगेदान  :  जहां  तक  मुझे  विदित  यह  पुल  कोई  गतिरोध  उत्पन्न  नहीं  करता  |

 अ्रदमान म सडक सड़क

 २३४४.  श्री  इब्राहीम  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९  AA-XG  में  अंदमान

 द्वीपों  में  सड़कों  के  विकास  के  लिये  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  वास्तविक  व्यय
 के  द

 प्रभी  मालूम  नहीं

 हैं  किन्तु  अनुमानित  व्यय
 5,\9 &,R0 °

 रुपये  है
 ।

 श्री  इब्राहीम
 :  PEYY-4G  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  रखी गई

 श्री  श्रलगेदान
 :

 यही  राद  तो  मैं  ने  कभी  बताई  है  ।

 श्री  एस०  ato  सामन्त  :  क्या  दक्षिण  प्रौर  उत्तर  प्रदान  को  सडक  द्वारा  मिलाने  के  लिये  कोई

 सवाल  किया  गया है  ।

 अंग्रेजी  में
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 श्री  श्रलगेशन  :  सर्वेक्षण किया  जा  रहा  है  ।
 यह

 एक  पहले  set  जिसका में  ने

 दिया  विषय था  ।

 श्री  के०  ह्०  बस  :  इस  सडक  कार्यक्रम  के  बनाई  जाने  वाली  सड़कों  की  लम्बाई  क्या

 होगी
 ?

 श्री  श्रलगेशन  :  दूसरी  योजना  भी  बनाई  जा  चुकी  है
 ।

 मेरे  पास  लम्बाई  के  ठीक-ठोक  ०७५

 हीं  हैं  ।  कुछ  ब  मेरे  पांस  जो  इस  प्रकार  हैं  ।  अण्डमान  द्वीपों  में  प्रस्तावित  नई  सड़कों  की  लम्बाई

 €०  मील  होगी  कौर  निकोबार  द्वीप  में  २५  मील  होगी  |

 राम  सुभग  सिह  PEYY-KR  में  उस  राशि  को  खर्च  कर  जो  मंत्री  महोदय  ने  way  बताई

 दै  कितने  मील  लम्बी  सड़कें  बनाई गई  थीं  ?

 श्रलगेशन  :  पहली  योजना  में  १३०  मील  से  लम्बी  सड़क  सुधारी  गई  थी  गन्नौर  ८३  मील

 लम्बी  नई  सड़कें  बनाई  गई  थीं  ।

 राष्ट्रीय  राजपथ

 २३४६.  श्री  मादिया  गौडा  :  क्या  परिवहन  मंत्री  .  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  १९५५-५६  में  राष्ट्रीय  राजपथों  के  किनारों  पर  पेड़  लगाने  पर  कोई  धनराशि  व्यय

 की  है

 कितने  पेड़  लगाये  गये  atk

 इन  पेड़ों  की  रक्षा  कैसे  की  जाती  है  प्रौढ़  किस  के  द्वारा  ?

 ७७ ७७ 1 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  जी  हां  ।  व्यय  की  गई  राशि  के  बारे  में

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  क्योंकि  यह  व्यय  संधारण  खाते  में  डाल  दिया  जाता  है  कौर  कोई  लेखे

 नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 यह  जानकारी  भी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 सामान्यतया  पेड़ों  की  देख-रेख  राज्य  लोकनिर्माण  विभागों  के  द्वारा  की  जाती  है  ।  जहां

 होता  है  वहां  वे  चौकीदार  भी  रखते  हैं  ।

 सादिया  गौडा  :  क्या  सरकार  ने  वर्तमान  पेड़ों  --  उनकी  संख्या  र  स्थिति  का  कोई  सर्वेक्षण

 किया है
 ?

 श्री  श्रलगेहान  :  हमें  यह  जानकारी  सामान्यतया  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  होती  है  कौर  वस्तुत

 इसे  इकट्ठा  करने  में  बहुत  समय  लगता  क्योंकि  राज्य  सरकारें  प्यारे  उत्तर  तुरन्त  नहीं  भेजती  हैं
 ।

 श्री  श्रय्यंगार  :  क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  इन  में  से  बहुत  से  पेड़  काट  कर  हटाये  जा

 रहे  यदि  हां  तो  इस  बुराई  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  क्या  करने  का  विचार  करती

 शी  श्रलगेशन  :  राज्य  सरकारों  से  उनकी  देख-रेख  करने  कौर  उनको  ठीक  दशा  में  रखने  की

 श्राशा की जाती है की  जाती  है  ।  उन  को  पेड़ों  की  एक  पंक्ति  भी  लगाने  की  हिदायत  दी  गई  है  ,  ताकि वे  वर्तमान

 पुराने  पेड़ों  और  काटे  गये  पेड़ों  का  स्थान  ले  सकें  ।

 श्री  श्रृंगार  :  इस  का  इलाज  क्या  है  ?

 शी  कामत  :
 सड़कों  के  किनारे  पेड़  लगाने  कौर  राष्ट्रीय  THI Fear on  पर  सुन्दर  एवेन्यू

 बनाने  के

 लिये  क्या  मंत्रालय  ने  कृषि  मंत्रालय  से  सहयोग  मांगा  ताकि  वार्षिक  रूप से

 राष्ट्रीय  राजपथों  पर  मनाया  जा  सके  ?

 शामिल  म्रंग्रेजी मे में
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 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  इन  दोनों  मंत्रालयों  में

 कोई  समन्वय  ताकि  वे  एक  दूसरे  का  उपयोग  कर  सकें  |

 श्री  श्रलगेशान  :  इन  दोनों  मंत्रालयों  में  अपेक्षित  समन्वय  है  ।

 प
 सच  ~

 *
 २३४८.  श्री  हि०  सो०  सोनिया :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बतानें  प्पा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  की  रेलों  के  ऐसे  प्रत्येक  विभागों  की  मीलों  में  लम्बाई  कितनी है  जिनके

 लिये  राज्य-सरकारों
 ने  गारंटी  दी

 राज्य-सरकारों
 को

 अलग-अलग  कितनी-कितनी
 रकम

 गारंटी  के  रूप
 में

 देनी  पड़ती

 कौर

 (7)  इस  रकम  में  प्रत्येक  ae  घटा-बढ़ी  होने  के  कारण  क्या  हैं
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  झल गे दान  एक  बयान  सभा  पटल  पर

 रख  दिया  गया  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १४,  अनुबन्ध  संख्या

 ४  |

 गारन्टी
 की  रकम  शुद्ध  आमदनी  के  घटने  बढ़ने  के  साथ  घटती-बढ़ती  कौर  शुद्ध

 आमदनी  साल  की  कुल  आमदनी  संचालन-व्यय  पर  निर्भर  रहती है  ।

 श्री  के०  सी०  सोनिया  :  विवरण  से  प्रकट  होता  है  कि  पिछले  चार  वर्षों  से  लगातार  मद्रास

 सरकार  के  नाम  बकाया  चली  जाती  इन  लाइनों  को  बनाने  के  लियें  राज्य  सरकार  द्वारा  यह

 गारंटियां  किन  परिस्थितियों  के  aia  दी  गई  थीं  ?

 श्री  श्रलगेशन
 :

 कोई  बकाया नहीं  उनका  भुगतान  किया  जा  रहा  है  ।

 1श्रध्यक्ष महोदय : अगला प्रइन । महोदय  :  अगला  प्रश्न  ।

 श्री  क्‌०  सी०  सोनिया :  विवरण  से  मुझे  मालूम  होता  है  कि  FEXI-YR  में  गारंटी की  देय  राशि

 ६२,५५७  रुपये  PEXR-LZ  में  १,००,२०३  रुपये  थी  FEY R-2¥  में  ४४,६९४  रुपये थी

 treat  महोदय
 :

 मैंने  अ्रगले  प्रश्न  के  लिये  कहा  है
 ।

 सामुदायिक  परियोजनाओं  प्रौढ़  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खंड

 1*२३४९. श्री  :  क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  विभिन्न  राज्यों  में  स्थित  किन्हीं  सामुदायिक  परियोजनाओं  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा

 खंडों  ने  भारत  के  रक्षित  बैंक  की  ग्राम्य  ऋण  सर्वेक्षण  की  विदेशी  समिति  की  सिफारिश के  अ्रनुसार

 सहकारी  संस्थाओं  लाभ  उठाया

 यदि  तो  किन  राज्यों  ak

 कितना  ऋण  मांगा  गया  भर  कितना  दिया  गया
 ?

 कौर  कृषि  उपमंत्री  एम०  ato  :
 हां  ।

 पेप्सू  विन्ध्य  प्रदेश  |

 पेप्सू में  १८  लाख  रुपये  की  मांग  की  गई  थी  झर  ११  लाख  रुपये  दिये  गये  थे  |  विन्ध्य  प्रदेश

 ने  २  लाख  रुपये  की  मांग  की  थी  श्र  VU  लाख  रुपये  दिये  गये  थे  |  अरन्य  राज्यों  के  बारे  में  जानकारी

 इकट्ठी  की  जा  रही
 है  ।

 मूल  wast  में



 मौखिक  उत्तर  २५५४
 १८  १९५६

 संगण्णा  :  नया  सरकार  को  विदित  है  कि  यद्यपि  ये  ऋण  सुविधायें  सामुदायिक  परियोजनाओं

 कौर  राष्टीय  विस्तार  सेवा  खंडों  में  उपलब्ध  फिर  भी  अनावश्यक  औपचारिकताओं  ate  प्राविधिक

 अड़चनों  के  कारण  ग्रामीण  लोगों  को  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है
 ।

 एम०  वी  ०  कृष्णप्पा  :  ऐसा  वर्तमान  सहकारी  ऋण  व्यवस्था  के  अधीन  होता  था  ।  किन्तु  यह

 एक  अग्रिम  योजना  है  जिसे  चाल  किया  गया  है  ।  इन  afer  योजनाओं  का  प्रयोग  कुछ  राज्यों  में  किया

 जायेगा  कौर  यह  एक  नई  योजना  का  भाग  होगा  जिसे  क्रियान्वित  किया  जाने को  है

 श्री  बी०  एस०  थीं  मद्रास  प्राप्त  राज्य  सरकारों  ने  कितनी  राशि  की  मांग  की  थी  प्रौढ़

 अभी  तक  कोई  श्रमदान  क्यों  नहीं  दिये  गये  हैं

 शी  एम०
 ato  कृष्ण प्पा  :  मैं  ने  कहा  कि  अन्य  राज्यों  के

 बारे  में  जानकारी  इकट्ठी
 की

 जा

 रही है  ।

 श्री  ato  एस०  मरतीं  कितनी  राशियों  की  मांग  की  गई  है
 ?

 शो  एम०
 वी०  कृष्ण प्पा

 :  मैं  ने  कहा  है  कि  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है
 कौर

 जब  यंह  हमें

 मिल  जायेंगी हम  दे  देंगे  ।

 बे लाय धन  क्या  सरकार  को  इस  की  कोई  शिकायत  प्राप्त  हई  है  कि  राष्टीय

 विस्तार  सेवा  खंड़ों  शर  सामदायिक  परियोजना  क्षेत्रों  को  यह  राद  बांटते  पदाधिकारी  राशि  का

 कुछ  प्रतिशत  भाग  रिश्वत  के  रूप  में  लेते  हैं
 ?

 श्री  एम०  alo  कृष्णप्पा  :  यह  तो  एक  पुरानी  बात है  ।  किन्तु  एक  नई  योजना है
 ।  इस

 योजना  के  बारे  में  कोई  शिकायते  नहीं  हैं  क्योंकि  प्रक्रिया  बहुत  सरल  बना  दी  गई  जो  भी  व्यक्ति

 समय  पर  ऋण  लेना  चाहता  है  उसे  पदाधिकारियों  की  दया  पर  निर्भर  नहीं  रहना  पड़ता  है  ।  नई  योजना
 के  अन्तर्गत  नियम  जिले  कर  दिये  गये  हें  ।

 श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  क्या  ग्रामीण ऋण  संभरण  के  प्रयोजन  के  लिये  सहकारी  संस्थाओं

 की  इस  योजना  को  राष्टीय  विस्तार  सेवा  खंड  कौर  सामदार्यिक  परियोजना ग्र ों  से  समायोजित  कर  दिया

 गया है  या  यह  एक  शहरग  योजना  जिसका  प्रयास  अन्य  कार्यपालिका  पदाधिकारियों  द्वारा

 किया  जाता  है  ?

 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा
 :

 यह  सहकारिता विभाग  के  अधीन एक  अलग  योजना  है

 उन  क्षेत्रों  में  यह  अग्रिम  योजनायें  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खंड  प्रशासन के  सहयोग  ae  सम्बन्ध  से

 क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं  ।

 मध्य  प्रदान  म  चावल  का  मलय

 *Q2 340  श्री  जांगड़े  :  क्या  खाद्य  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  दुर्ग  ज़िले  जहां  नहर  निर्माण कार्य  चल  रहे  सरोधा

 गोंडली  कौर  दुधवा  क्षेत्रों  में  चावल  २६  रुपय ेसे
 ३०

 रुपये  प्रति  मन  के  हिसाब  से  बिक  रहा  है

 यदि  तो  कया  यह  मालगाड़ी  के  डिब्बों  के  न  मिलने  के  कारण  शोर

 इन  क्षेत्रों
 में  चावल  का  ५»  मूल्य  पर  संभरण  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की  है
 ?

 शर
 कृषि  उपमंत्री  एम०  वी ०  :  जी  नहीं  ।  सरोधा  ate  गोंडली

 क्षेत्रों  में  चावल  का  मौजूदा  चालू  भाव  साढ़े  सोलह  रुपये  कौर  सतरह  रुपये  प्रति  मन के  बीच  में  है  ।

 दुधवा  रायपुर  कौर  बस्तर  ज़िले  की  सीमा  पर  है  कौर  वहां  चावल  का  भाव  सोलह  से  उन्नीस  रुपये  प्रति

 मन  बताया जाता  है  ।

 अंग्रेजी में



 २५४५६.  भालना  उप  १८  PEXG

 यह  सवाल  उत्पन्न  नहीं  क्योंकि  इन  तीनों  केन्द्रों  में  रेल  के  स्टेशन  नहीं  है  ।

 राज्य  सरकार  वहां  की  स्थिति  को  ध्यानपूर्वक  देख  रही
 है  कौर  जब  कभी  ज़रूरत  होगी  तो

 मजदूरों  को  उचित  भाव  पर  चावल  देने  का  प्रबन्ध  किया  जायेगा  ।

 मंत्री  ने  प्रभी  बतलाया  कि  वहां  चावल  १६  से  १९  रुपये  तक  प्रति  मन  के

 हिसाब  से  बिकता  है
 ।
 मैं  स्वयं  वहां  गया  था  कौर  देखा  कि  वहां  वह  २६  से  ३२  रुपये  प्रति  मन  तक  बिकता

 यानी  एक  रुपये  में  पांच  पाव  चावल  बिकता  है  जब  कि  पड़ोस  के  क्षेत्रों  में  रुपये  का  तीन  सेर  बिकता  है  ।

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  चावल  के  भाव  बढ़ने  के  जो  कारण  हैं  उन  में  क्या  यह  कारण  भी  शामिल  नहीं  है

 कि
 वहां  पर  कई  हजार  मज़दूर  दूर-दूर  के  क्षेत्रों  से  पहुंच  गये  हैं  उन्होंने  चावल

 का
 भाव  बढ़ा  दिया

 श्री  एम०  वी
 ०  कृष्ण प्पा  :  यह  बात  सच  है  कि  जब  श्राप  ने  यह  प्रश्न  भेजा  था  तब  चावल  का  भाव

 ज्यादा  वहू  कम  हो  रहा  है  प्रौढ़  बहुत  तेजी  से  कम  हो  रहा  है  |  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  हम  नें  चावल

 दिया  है  जिस-जिस  जगह  पर  चावल  का  दाम  बढ़ता  है  वहां  पर  वह  उस  को  भेजती  है
 श्रिया  महोदय :  अगला  प्रदान  |

 ए०  एस०  सहगल :

 श्रिया  महोदय
 :

 चावल  सम्बन्धी  seat  प्रति  दिन  पूछे  जाते

 सरदार ए०  एस०  सहगल
 :  जहां तक  मध्य  प्रदेश  का  सम्बन्ध  यह  बहुत  महत्वपूर्ण

 मामला है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  जवाब  में  यह  बताया  कि  राज्य  सरकार  इस  को  देख  रही  है  ।  में  जानना  चाहता

 हूं  कि  प्रभी  तक  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  इस  के  ऊपर  क्या-क्या  कार्यवाही  की  है  जिस  से  कि  दाम  कम

 हो  जाये ं।

 श्री  एम
 ०  वी  ०  कृष्ण प्पा  :  अध्यक्ष  मैं  ने  जवाब  में  बताया  हैं  कि  जहां  चावल  का  भाव  बढ़

 जाता  है  वहां  पर  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  चावल  सस्ते  दाम  पर  बिक्री  करने  का  इन्तजाम  किया  है

 श्री  वेलायुद्ध
 :

 क्या  चावल  श्र  अन्य  खाद्यान्नों  के  मूल्य  में  यह  वृद्धि  केवल  इस  क्षेत्र  में  नहीं  है

 बल्कि  सब  स्थानों  पर  कौर  इस  का  कारण  यह  कि  हाल  ही  में  सरकार ने  बहुत  अघिक  परिमात्रा  में

 निर्यात  किया  क्या  इस  सम्बन्ध  में  भारत  से  किये  गये  निर्यात  के  बारे  में  सरकार  के  पास  कोई  आंकड़े
 ह

 श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा
 :

 यह  धारणा गलत  है  ।  पर  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  चावल  के  मूल्य

 में  वृद्धि  होने  का  एक  कारण  इस  का  निर्यात  था  ।  की  अपेक्षा  हमारा  निर्यात  बहुत  कम  था  ।  इस

 का  प्रभाव  अधिकतर  मनोवैज्ञानिक  था  ।  यद्यपि  हम  ने  २  लाख  ce  के  निर्यात  की  घोषणा  की  तथापि

 दो  वर्षों  में  हम  एक  लाख  टन  ही  निर्यात  कर  सके  थे  कौर  वह  भी  बढ़िया  किस्म  का  चावल  था जिसे  कि

 ब्रिटिश  उपनिवेशों  में  रहने  वाले  हमारे  प्यार  लोग  खाना  पसन्द  करते  वे  हमारा  भ्र पना  चावल  खाना

 चाहते  हैं  ।  कुछ  सऊदी  देश  भी  इस  पुलाव  न्य  प्रकार  के  बढ़िया  चावल  का  उपयोग  करते

 हैं
 ।

 इस  का  निर्यात  से  कोई  सम्बन्ध नहीं

 श्री  बेला यु धन
 :
 गेहूं  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है

 ?

 श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा :  चावलों  के  निर्यात  की  घोषणा  हम  ने  तब  की  थी  जब  चावल  का  मूल्य

 | 1

 अलाभप्रद  स्तर  पर  पहुंच  गया  था

 sae  में



 १८  १९५६  मौखिक  उत्तर  VAX

 अल्प-सूचना  प्रश्न
 उत्तर

 काठमांड्‌ में विमान दुर्घटना में  विमान  दुर्घटना

 अल्प  सुचना  संख्या  १७--श्री  संगण्णा
 :

 कया  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  १५  १९४५६ को  दोपहर  बाद  एक  भाई  Yo  सी०  डकोटा

 जो  सिमरा  हवाई  प्र  से  उड़ा  काठमांडू  हवाई  पर  उतरते  समय  दुर्घटना  ग्रस्त  हो  जिसके

 १८  यात्री  मर  गये  कौर  कितने  ही  घायल

 यदि  तो  दुर्घटना  का  वास्तविक विवरण  क्या  है  ?

 संचार  मंत्री  जगजीवन  भारतीय  विमान  वाहिनी  निगम

 लाइन्स  कारपोरेशन  )  का  एक  यात्री  विमान  जो  नैपाल  में  सिमरा  से  काठमांडू  को  भ्र सूचित  उड़ान  कर

 रहा था  PY-Y-FEUE  को  लगभग २  बजकर  ५४  मिनट  पर  काठमांडू में  जब  कि  वह  उतर  रहा  था

 नष्ट  हो  गया  ।  इसके  फलस्वरूप १४  यात्रियों  जिनमें  एक  दिशा  भी  सम्मिलित  मृत्यु  हो  गई  ।

 तीन  कासकों  के  अ्रतिरिक्त विमान  में  २  ११  बालक १७  वयस्क  कुल  मिला  कर

 तीस  यात्री  थे  ।

 प्राप्त  सुचना  से  यह  विदित  होता  हैं  कि  उतरने  के  बाद  विमान  धा वन पथ  की  सीमा  के  भीतर

 रुक  न  सका  ।  वह  विमानक्षत्र  के  बाहर  चला  क्षेत्र  की  अ्रन्तिम  सीमा  पर  ढलान  में  दौड़

 झोंपड़ी से  टकरा  गया  ।  विमान में  तुरन्त  ही  लग  गई  प्रौढ़  वह  नष्ट  हो  गया  ।  नैपाल  सरकार  के

 दो  प्रतिनिधियों  के  साथ  भारतीय  नागरिक  विमान  विभाग  सिविल  एवियेशन  डिपार्टमेंट )
 1: 7  अधिकारियों  द्वारा  दुर्घटना  की  जांच  की  जा  रही  है  |

 श्री  गिडवानी  :  क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  विमान  वाहिनी  निगम  के  मुख्य  कार्यो-संचालन

 प्रबन्धक  श्री  ए  ०
 चिताम्बर  दुर्घटना  के  बाद  काठमांडू  गय  थे

 ?  यदि  तो  कया  उन्होंने कोई  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत किया  है  ?

 श्री  जगजीवन  राम
 :

 भारतीय  विमान  वाहिनी  निगम  ate  भारतीय  सैनिक  उड्ड्यन  विभाग

 के  कुछ  पदाधिकारी  उस  स्थान  पर  गये  परन्तु  अभी  तक  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है  ।

 कामत  :  क्या  यह  सच  है  कि  नेपाल  सभी  हवाई-भ्रट्डे  कराई  सी०  Wo  को  द्वारा

 निर्धारित  प्रतिमान  कौर  ब्योरे  के  ह  नहीं  कौर  इसके  फलस्वरूप  बार  ऐसा  sara  कि  भारतीय

 विमान  वाहिनी  निगम  के  हमारे  भ्रनिच्छक  विमान  चालकों  को  यहाँ  तक  कि  नौकरी  से  निकाल

 दिये  जाने  तक  की  धमकी  देकर  इन  हवाई  भ्रमरों  पर  विमान ले  जाने  के  लिये  बाध्य  कौर  मजबूर  किया

 गया है  ?

 श्री  जगजीवन  राम  :  मैं  प्रदान  के  बाद  वाले  भाग  का  जोरदार  शब्दों  में  खंडन  करता  हूँ
 ।

 इसका

 कोई  भी  आधार  नहीं  क्योंकि  हम  ऐसे  स्वयं  सेवकों  की  मांग  कर  रहे  हैं  जो  वहाँ  एक  बार  में  एक  माह

 के  लिये  जा  रहे  हैं  शर  उन्हें  नेपाल  में  कार्य  करने के  लिये  ३०  रुपये  प्रतिदिन  विशेष  भत्ता  दिया  जाता

 किसी  भी  व्यक्ति  को  निकाल  देनें  अथवा  इसी  प्रकार  की  कोई  धमकी  देकर  इस  कार्य  को  करने  के

 लिये  बाध्य  नहीं  किया  है  ।  इस  का  कोई  भी  भ्रमणा  बुनियाद  नहीं  है  ।

 जहाँ  तक  नेपाल  में  के  प्रतिमान  का  प्रश्न  यह  सच  है  कि  सभी  हवाई  AE  प्रतिमान  के

 अनुरूप  नहीं  भीतरी  भाग  में  स्थित  कुछ  हवाई  WE  राजनयिक  उपकरणों  से  लैस  नहीं  हैं  ।  जहाँ  तक  कि

 काठमांडू हवाई  जहाँ  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  दुर्घटना  हुई  सम्बन्ध  वह  प्रायः  एक  काफ़ी

 ——  नथमल

 मूल  अंग्रेजी  मेंਂ
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 श्री  कामत  1]  |

 जगजीवन राम  है  जिसमें  पर्याप्त  विमान  धवन-पथ  उपकरण  जो  एक  काफी

 अच्छी  तरह  रखे  गये  हवाई  प्र  क  लिये  भ्रावश्यक  होते  हैं  ।

 श्री  कामत  :  क्या  यह  सच  है  कि  इन  हवाई-भ्रमों को  भाई  सी ०  Vo  प्रो ०  द्वारा  निर्धारित

 मान  के  गन रूप कि  बनाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  ऋण  अथवा  श्रमदान  मंजर  किये  गयें  हैं
 ?  यदि  तो

 हवाई  अड्डों  सम्बन्धी  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 शी  जगजीवन राम  :  हमने  इन  हवाई  में  सुधार  किय  थ  ।  जेसा  मैंने

 कहा  भोतरी
 भाग  में  स्थित  कुछ  हवाई  काफ़ी  संतोषप्रद  नहीं  हैं

 ।
 जहाँ  तक  कि  काठमाण्डू  हवाई

 3  सम्बन्ध  इस  का  विमान  धवन-पथ  १२५०  गज़  है  ।
 जहाँ  तक  उपकरणों  का  सम्बन्ध  वहू

 एक  प्रकाश-स्तम्भ  से  जिसका  प्रकाश  १००  से  १२०  मील  तक  जाता  सुसज्जित  है--यह  कार्य  हाल

 ही  में  किया  गया  था  ।  निश्चय  ही  इन  हवाई  को  सुसज्जित  करने  में  हमने  रुचि  ली  है  ।  काठमाण्डू

 हवाई  अ्रट्े  की  यही  वर्तमान  स्थिति  है  ।

 श्री
 जी०  एस०  सिंह  :  समाचार-पत्रों  की  सूचनाओं  से  यह  संकेत  मिलता  है  कि  दुर्घटना  का  कारण

 विमान  के  भूमि-छाते  ही  दाहिनी  के  भाग  का  अचानक  घूम  जाना  जिसको  ठीक  नहीं  किया  जा

 सका  ।  क्या  प्रारम्भिक  जाँच  से  यह  पता  चलता  है  कि  ऐसा  टायर  के  फट  जाने  के  कारण  मुन्ना  अथवा

 वट  की  कमजोरी  या  चालक  की  ग़लती  से  gar
 ?

 Tot  जगजीवन राम  :  दुर्घटना  के  कारण  के  सम्बन्ध  में  प्रभी  कुछ  कहना  समय  से  पूर्व  की  बात  होगी

 क्योंकि  इरादा  एक  जाँच  [:..$ ५.  का  है  ।  परन्तु  श्रन्तर्राष्ट्रीय  नियमों  के  जाँच  झ्र दा लत

 उस  देश  के  द्वारा  नियुक्त  की  जाती  है  जहाँ  कि  दुर्घटना हुई  हो  एक  जाँच  आयोग की  नियुक्ति  के

 सम्बन्ध  में  हम  नेपाल  सरकार  से  परामर्श  कर  रहे  हैं  श्र  के  कारण  की  जाँच  करना  उसी  झ्रायोग

 का  काम  होगा ।

 श्री  कासलीवाल  :  क्या  यह  सच  है  कि  इस  हवाई-ग्रसे  पर  इस  ढंग  की  यह  तीसरी  दुर्घटना  है
 ?

 श्री  जगजीवन  राम  :  दुर्भाग्यवश  वहां  कछ  दुर्घटनायें  हो  चुकी  हें
 ?

 श्री  जी०
 पी०  सिह  :

 भूमि
 पर

 उतरने
 के  बाद  इस  प्रकार  की  कितनी  दुर्घटनायें  हुई  हैं

 ?  या

 यह  पहली
 ही  है  ?

 महोदय  :  इसका  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।

 श्री  मित्तल  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  काठमाण्ड  हवाई  अड्डा  प्रतिमान  के  थि

 है  काफ़ी  अ्रच्छी  तरह  सुसज्जित  है  ।  कया  यह  प्रतिमान  के  ि  है  या  नहीं
 ?

 श्री  जगजीवन  राम  :  यदि  मेरे  माननीय  मित्र  ने  मेरी  बात  पर  ध्यान  दिया  होता  तो  उनको  वह

 ब्योरा  प्राप्त  हो  जाता  जो  मैंने  दिया  विमान  धवन-पथ की  लम्बाई  gXYo  गज़  जब  कि  साधारणतया

 भारत  में  न्यूनतम  श्रावस्यकता केवल  १२००  गज़  की  है  ।  इसलिये  धवन  माग  इस  काम  के  लिये  वह  पर्याप्त

 उसको  झ्राधुनिकतम  प्रकार  के  प्रकाश  स्तम्भ  से  सुसज्जित  कर  दिया  गया  है--मैं  यह
 भी

 बता

 चुका हू  |

 श्री  do  बी०  विट्ल राव राव  :  एक  डकोटा  में  प्रतीक  से  अधिक  लगभग  २३  यात्रियों
 के

 की  क्षमता  होती  है  ।  किन  परिस्थितियों  में  इस  डकोटा  को  २६  यात्री  और  दो  9.0  को  ले  जाने  की

 अ्रनमति दी  गयी  थी  ?

 अग्रजा  में



 १८  we  लिखित  उत्तर  २५५९

 श्री  जगजीवन  राम
 :
 मेरे  माननीय  मित्र  कदाचित  इस  बात  को  भूल  गये  हैं  कि  अधिकतम  क्षमता

 ene
 यात्रियों  की  संख्या  से  नहीं  वरन्‌  वजन  से  निर्धारित  की  जाती  है

 श्री  एन०  सी०  चटर्जी  :  क्या  यात्रियों  में  सभी  का  वज़न  कम  था
 !

 जगजीवन राम  :  डकोटा-विमानों  में  तो  हमने  २८  सीटें  तक  लगा  दी  हैं  ।  इसका

 रथ  यह  हुमा  है  कि  जब  हमारे  पास  २८  यात्री  होंगे  उस  समय  काफ़ी  कम  सामान  ले  जाया  जायेगा  |

 मैं  समझता  हूं  कि  यात्रियों  कौर  सामान  का  वज़न  कुल  मिला  कर  २४,०००  पौंड  से  अधिक  नहीं  होना  चाहिये
 ।

 इसलिये ag  वज़न  द्वारा  निर्धारित  किया  होता  यात्रियों  की  संख्या  द्वारा  नहीं  |

 ee

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 चलते  डाकघर

 1*  २३१४.  श्री  कृष्णाचार्य जोशी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार  शहरी  चलते  डाकघरों  की  योजना को  चालू  में  भारत

 के
 अन्य  महत्वपूर्ण

 नगरों  में  भी  बढ़ाने  की  प्रस्थापना  करती  कौर

 यदि  तो  किन  स्थानों  में  ?

 संचार  मंत्री  जगजीवन  जी  हाँ  ।

 बम्बई  at  कलकत्ता
 ~  ~  ON

 शो

 1*२३१७.  श्री  राघवेया  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 @;
 a

 कौर
 दक्षिण  रेलवे  के  लिये  भ्रभ्य्थियों  का  चुनाव  करने  वाले  रेलवे  सेवा  आयोग  में  कितने  सदस्य

 इस  आयोग  के  लिये  सदस्यों  का  चुनाव  कौर  नियुक्ति  किस  सिद्धांत  के  आधार  पर

 गई  है
 ?

 रे ५  तथा  परिवहन  उपमंत्री  एक  सभापति कौर  एक  सदस्य  ।

 सेवा-निवृत  घोषित  पदाधिकारियों  ate  सम्मानित  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  यदि

 भ्रावश्यकता हुई  तो  राज्य  सरकारों के  चुना  जाता  है  |

 रेलवे  में  अनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों  की

 1*२३१८.  श्री  भीरवा भाई  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संविधान  के  अधिनियम  के  बाद  से  भारतीय  रेलों  में  उनके  लिये  जो  स्थान  सुरक्षित

 किये
 गये  क्या  सरकार  द्वारा  उनको  पुरा  करने  के  लिये  झ्रनुसूचित  जातियों  wk  भ्रनुसूचित  ख़ादिम

 जातियों  के  अभ्यर्थियों  की  भर्ती  कर  सकी

 यदि  तो  भ्रनुसूचित  जातियों  कौर  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  की  भर्ती  के  लिये

 कोई  पृथक  परीक्षा  ली  कौर

 यदि  तो  कब  2

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :

 उनके  लिये  जितना  पूरा  कोटा  सुरक्षित

 उस  सीमा  तक  तो  नहीं  किया  गया  है  ।
 बन

 मूल  भ्रंप्रेजी  में
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 कौर  रेलले सेवा  कलकत्ता  ने  heyy  में  केवल  अनुसूचित  जातियों  प्रा  ख़ादिम

 जातियों  के  लिये  ही  एक  चुनाव  किया  है  फरवरी  १९४५६ में  पुनः  कुछ  स्थानों  के  लिये  विज्ञापन

 दिया  था
 ।

 इसी  प्रकार  रेलवे  सेवा  इलाहाबाद  बम्बई  ने  भी  केवल  agra  जातियों  के

 लिये  स्थानों  का  विज्ञापन  दिया  है  ।  रेलवे  सेवा  आयोग  मद्रास  भी  शीघ्र  ही  यही  कार्य  करने  वाला  है  ।

 राव  लाइन  कर्मचारी

 1*२३१९.  चौधरी  मुहम्मद  काफी  :  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  २६  १  १५  भ्रमित  कौर  २  के  बदले  में  सरकार

 द्वारा  जिनको  वेतन  get  घोषित  किया  गया  कोई  वेतन  नहीं  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इसका  सम्बन्ध  कुल  कितनी  राशि  से  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन उपमंत्री  :  रेलवे  में  सेवामुक्त  लाइन  कर्मचारियों

 को  घोषित  छुट्टियाँ  मनाने  का  अधिकार  नहीं  होता  शौर  जब  वह  किसी  घोषित  जद  के  दिन  कार्य  करते

 हैं
 तब  उनको  कोई  अतिरिक्त  वेतन  नहीं  दिया  जाता  है

 ।

 सम्बन्धित  कर्मचारियों  के  कराये  गाड़ियों  को  यात्रियों को  टिकट  बांटने  इरादी  से

 सम्बन्धित  हैं  र  छटी  देना  यवहार  नहीं  है  ।

 इन  कर्मचारियों  की  संख्या  कई  लख  है  ।  प्रत्येक  कर्मचारी  के  लिये  धन  राशि का  हिसाब

 लगाना  aes  नहीं  है  ।

 सिचाई  की  छोटी  योजनायें

 1*२३२०.  श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  खाद्य  श्र  कृषि  मंत्री  ८
 Rau  को  पूछे  गये

 तारांकित  प्रशन  संख्या  a ag &  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  राज्यों  में  सिचाई  की  छोटी  योजनाओं  के  किये  गये  कार्यों  का  निर्धारण

 करने  उसके  भ्र ग्रे तर  विस्तार  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियुक्त

 की  गयी  समिति  ने  अपना  कार्य  पुरा  कर  लिया

 क्या  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुआ  है
 ?

 शर  कृषि  उपमंत्री  एम०  वी०  at  नहीं

 )  नहीं  ।

 भारतीय  केन्द्रीय  पटसन  समिति

 1२३२१.  श्री  शिवनंजप्पा  :  क्या  खाद्य  प्रौढ़  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  केन्द्रीय  पटसन  समिति  ने  हाल
 में

 कलकत्ते
 में

 अपना  एक  खुला

 अधिवेशन  किया  श्र

 han  sy
 यदि  तो  देश  में  पटसन  के  उत्पादन  को  विकसित  करने  के  लिये  इसमें  क्या  निर्णय  किये

 गय  fa

 भ्र  कृषि  उपमंत्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा )  जी  हाँ

 एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता t  [  देखिये  परिशिष्ट  १४,
 श्रनुबस्ध

 संख्या ५  |

 श्रुंग्रेजी  में



 १८  2  YS CA  लिखित  sat  २५६१

 यकलिप्टस सम्बन्धी  विश्व  सम्मेलन

 1*२३२२.  श्री  अमजद  चली  :  क्या  खाद्य  wie  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  द्वारा  आयोजित  युकलिप्टस  सम्बन्धी  विश्व  सम्मेलन  जो  भ्रामक  में

 रोम  में  होने  वाला  किसी  प्रतिनिधि को  भेजने  की  प्रस्थापना है  ?

 att  कृषि  उपमंत्री  एम०  वी०  :  इस  सम्मेलन  में  भाग  लेने  की
 प्रस्थापना

 az  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 केन्द्रीय  सहकारी  बंक

 २३२४
 4  ठाकर  मुगल  किशोर  सिंह

 क्या  खाद्य  और  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  को  केन्द्रीय

 सहकारी  बैकों  का  सभापति  बनने  का  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  में  सरकारी  अधिकारियों

 की  संख्या  को  कम  करने  की  कोई  प्रस्थापना है  ?

 खाद्य  कौर  कृषि  उपमंत्री  एम०  वी०

 मोमेंट  कांक्रीट के  शहतीर

 T¥R3RY  श्री  बी०  एस०  सत्ता  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विशेषज्ञों  की  राय  लकड़ी  ak  लोहे  के  शहतीरों  को  हटा  कर  उनके  स्थान  पर  सीमेंट

 कांक्रीट  के  दाह तीर  लगाने  के  पक्ष  में

 इस  परियोजना से  यदि  वित्तीय लाभ  होगा  ?

 रेलवे
 तथा  परिवहन  उपमंत्री  (att  :  बहुत  थोड़ी  मात्रा  में  एम

 ०  जी
 ०

 प्रेस ट्रे स्ट

 कंक्रीट  के  शहतीरों  का  निर्माण  करने  का  ager  दिया  गया  है  we  जब  यह  तैयार  हो  जायेंगे  तब  इनको

 कंवल  प्रयोगात्मक  रूप  में  पटरियों  के  नीचे  लगाया  जायेंगी  ।

 )  wat  इसके  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  है  ।

 पौधों का  संरक्षण

 1*२३२७.  श्री  इब्राहीम  :  क्या  खाद्य  श्र  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पौधों के
 संरक्षण

 काय  पर  PeUuY  में  सरकार  द्वारा  कितना  धन  व्यय  किया  गया  ?

 शर  कृषि  उपमंत्री  एस०  वी०  कृष्ण  )  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा

 जाता
 है

 ।  |  देखिये  परिशिष्ट  १४,  अनुबन्ध  संख्या  ६  |

 भारत-पाकिस्तान  रेलवे  यातायात

 1*२३२४.  श्री
 ह्०  पी०  त्रिपाठी :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श्रीराम  से  कौर

 तक  रेलवे  यातायात  के  लिये  पाकिस्तान  को  प्रति  वर्ष  कितना  धन  दिया  ora  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  १  १९५५,  से  ३१  १९४५६ की

 अवधि
 के

 बीच  पूर्वी  बंगाल  रेलवे  को  पूर्वी  बंगाल  रेलवे  पर  भारत  से

 भारत  के
 लिये  जाने  वालें  यातायात  के  किराये  में  से  उसके  हिस्से  की  219X  लाख  रुपये  प्रति  मास  की

 राशि  अर्थात
 ३

 लाख  रुपये  प्रति  वर्ष  देय  हैँ
 ।

 qs  भ्रंग्रेजी  में



 २५६२  लिखित  उत्तर  १८  १९४६

 eos चपल  दानों  में  डाक्टरी  निरीक्षण

 1*२३३१.  श्री  भागवत  झा  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  भारत  की  खानों  में  डाक्टरी  निरीक्षण  की  प्रणाली  चलाने  का  विचार

 a

 क्या  सरकार  का  इस  कार्य  को  चलाने  के  लिये  पृथक्‌  निदेशालय  स्थापित  करने  का  भी

 विचार  ह
 r  ?

 श्रम  मंत्री  खण्डूभाई  :  हां  ।

 सरकार ने  खानों  के  मुख्यनिरीक्षक  के  ets  एक  डाक्टरी  निरीक्षणालय  स्थापित  करने

 का  निश्चय  किया  है
 |

 एक  खान  निरीक्षक
 )  की  पहलें  ही  नियुक्ति  की  जा  चुकी  है  ।

 गन्दी  बस्तियों  को  हटाना

 1*२३३७. श्री  डी०  सी ०  फार्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि
 :

 क्या  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  के  बारे  में  चर्चा  करने  के  लिये  हाल  ही  में  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय

 a
 राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  का  एक  उच्च  सत्ता  सम्मेलन  करा

 शौर

 यदि  तो  वहां  क्या  निर्णय  किये  गये  थे  ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्रशेखर  हां

 एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  [  देखिये  परिशिष्ट  १४,  अनुबन्ध

 संख्या ७  |

 विमान  समवायों को  मुआवजा

 THR  ARE.  श्री  मुरारका
 :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 aa  तक  विभिन्न  विमान  समवायों  को  कुल  कितना  मुआवजा  दिया  गया  है  कौर  कितना
 wat  देना दोष  ग्रोवर

 हिमालय  उड्डयन  समवाय  तथा  मिस्री  एयरवेज  को  कितना  मुश् नाव जा  दिया  गया  है  ?

 संचार  मंत्री  जगजीवन
 :

 मैं  लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखता  जिस

 में  बताया  गया  है  कि  भूतपूर्व  विमान  समवायों  को  कितना  मुश् नाव जा  दिया  जा  चुका  है  ।  भ्र भी  जो  मुझावजा

 देना  शेष  वह  २०,०००  रुपये  बढ़  जाने  संभावना है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १४,  अनुबन्ध

 संख्या  ८  |

 हिमालय  लिमिटिड  को  कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  क्योंकि  उसके  दायित्व  उसकी

 परस्तीयों  से  अधिक  थे  ।  मिस्री  एयरवेज  को  किसी  भी  निगम  ने  कब्जे  में  नहीं  लिया  ।  इसलिये

 उस
 को

 मुश् नाव जा  देने  का  प्रइन  ही  नहीं  उठता  |

 कागज  उद्योग

 1*२३४२. श्री  श्रीनारायण दास  :  कया  खाद्य  शौर  कृषि  मंत्री  २७  PeUY FI को  पूछें गये

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  २२४८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पटसन  की  छड़ी  कौर  रही  से  कागज  उद्योग  के  लिये  लुगदी  तैयार  करने  की  योजना

 बनाने  के  बारे  में  भारतीय  केन्द्रीय  पटसन  समिति  की  प्रौद्योगिक  गवेषणा  प्रयोगशाला द्वारा

 शर  अध्ययन  पुरा  कर  लिया  गया

 यदि
 तो  इस  योजना  का  भविष्य  artes

 पहलू क्या  है  ?

 Hast  में



 दा क्र वार  १८  PEXE  लिखित  उत्तर  BARR

 site  कृषि  उपमंत्री  एम०  ato  :  हां  ।  कागज  निर्माण के  लिये

 पटसन
 की

 छड़ियों  की  उपयोगिता  जानने  के  लिये  एक  योजना  तैयार  की  गई  है  कौर

 भारतीय  केन्द्रीय  पटसन  समिति  द्वारा  कार्यान्वित  की  जायेगी  ।

 परीक्षात्मक  योजना  के  परिणाम  मालूम  होने  के  ्  इस  प्रस्थापना  के  भविष्य  ate

 आधिक  पहल  के  बारे  में  ब्योरा  तैयार  किया  जायेगा  |

 विमान  यातायात  से

 1*२३४७  श्री Fo  पी०  त्रिपाठी  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श्रासाम से से

 और  aaa तक  के  (१)  यात्रियों से  कौर  (२)  माल  यातायात  से  इन्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन

 को  प्रति  वर्ष  भाड़े  के  रूप  में  कितनी  ara  होती  है
 ?

 मंत्री  जगजीवन  पत्री  ay  Rey!  में  श्रीराम  क्षेत्र  के  मार्गों  पर  यात्री

 मालवहन के  रूप  में  इन्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  को  Yo, ¥3,505 Wa Alt रुपये  और

 YE  Rok  रुपये  की  हुई  है  ।

 पिण्ड  में  रल  के  इंजन  तथा  डिब्बे  are

 1२३५१.  श्री  देवेन्द्र नाथ  बर्मा  :  क्या  रलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  पाण्डु  प्रदेश  में  पुराने  माल  डिब्बे श्र  यात्री

 डिब्बे इरादी  रखे  गये

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है
 ?

 1  रेलवे  श्र  परिवहन  उपमंत्री  श्व लगे दान )  :  )  नहीं
 |

 परन्तु  इस  प्रदेश  का  पूर्वोत्तर

 रेलवे  के  पुराने  स्टाक  का  अपना  हिस्सा  है  ।

 set  उत्पन्न नहीं  होता  ।
 पीलिया

 TFRIYR
 श्री  कामत

 श्री  ददन

 क्या  स्वास्थ्य मंत्री  ७  FENE  को  पूछे  गये  भ्र तारांकित  संख्या  १८२८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि
 :

 क्या  उस  set  के  भाग  में  उल्लिखित  जानकारी  एकत्र  की  गई  है

 यदि  तो  क्या  वह  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखी  कौर

 पीलिया  के  रोगी  कर्मचारियों  को  विशेष  आधार  पर  छटी  देने  के  प्रश्न  पर  क्यों  विचार

 नहीं  किया  गया  था
 ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 at,  यथा  समय  ।

 साधारण  नियमों  के  भ्रमित  सरकारी  कर्मचारियों  को  छट्टी  मिल  सकती  थी  are  विशेष

 पर  बट्टी  देने  की  कोई  भ्रावश्यकता  नहीं  समझी  गई

 शिल्पकारों का  प्रशिक्षण

 1२३५३.  श्री  श्रीनारायण दास  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  शिल्पकारों

 के  प्रशिक्षण  को  प्रत्येक  प्रौद्योगिक  उपक्रम  की  कार्रवाई  का  एक  भ्रवयवभूत  बनाने  का  विचार  है  ?
 ee

 अंग्रेजी  में
 Lo,  च्



 WARY  १८  LENE

 श्रम  मंत्री  खण्ड  भाई
 :

 नहीं  ।

 रेलवे  भोज॑न  व्यवस्था

 1२३५४.  श्री  बी०  एस०  मति  :  क्या  रेलवे
 मंत्री  २०  १९५६  को  पूछे  गये  तारांकित

 संख्या  १६०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ee य  ३

 क्या  एक  डिवीजन  से  हटाये  जाने  वाले  भोजन  व्यवस्था  के  ठेकेदारों  को  दूसरे  डिवीजनों  में

 लाइसेंस  दे  दिये  जाते

 १  gaa  से  उत्तर  रेलवे  पर  ऐसे  कितने  ठेकेदार  काम  कर  रहे

 जब  ठेकेदार  बदलते  हैं  तब  कर्मचारियों  का  संरक्षण  किया  जाता  है  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री
 नहीं

 ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 चूंकि  संबद्ध  व्यक्ति  रेलवे  के  कमंचारी  नहीं  इसलिये  रेलवे  उन  की  संरक्षण  की  कोई

 गारंटी  नहीं  दे  सकती  ।  तथापि  wat  हाल  में  ये  भ्रनुदेश  दिये  गये  हैं  कि  रेलवे  को  चाहिये  कि  वह xn य  उ
 ठेकेदारों  को  यह  सलाह  दें  कि  वे  यथासंभव  पुराने  ठेकेदारों  के  कर्मचारियों  को  रख  लें  ।

 श्रीराम  के  कोयले  की  खदानों  तक  रेलवे  सम्पर्क

 २३४५४. श्री  क्०  पी०  त्रिपाठी
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  झ्रासाम  की  कोयले  की  विभिन्न  खदानों  को  रेल  के
 द्वारा  मिलांने  का  कोई  विचार

 यदि  तो  वे  खदानें  कौन  सी  हैं
 ?

 tiara  तथा  परिवहन  उपमंत्री  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  दूसरी  पंचवर्षीय

 योजना  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 नई  रेलवे  पटरियां

 *Q3YUR.  श्री  जांगडे  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जुलाई  या  अगस्त  gays  में  पूर्वी  रेलवे  के  बंटवारे  के  बाद  सरकार

 ने  एक  पुस्तिका  प्रकाशित  करके  यह  घोषणा  की
 थी  कि

 बिजूरी  कौर  बरवाडीह के
 द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  में  नई  पटरियां  बिछाई  जायेंगी
 ;

 क्या  4s  के  पूर्वे  इस  मार्ग  पर  १  करोड़  ६८  लाख  रुपये  व्यय  किये  गये  थे  ;

 (7)  यदि  तो  किये  गये  कार्यों  का  ब्योरा  क्या  कौर  किन-किन  स्थानों  पर  वे  कार्य  किये

 गय  कौर

 उन  कार्यों को  बन्द  करने  के  क्या  कारण  थे
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन )  जी
 नहीं

 ।

 बरवाडीह-सारनडीह शाखा  लाइन  बनाने  में  Ky  करोड़  रुपये  खर्चे  हुए
 ।

 यह  रकम  खास  तौर  पर  पुल  श्र  मिट्टी के  काम  बारगढ़

 शर  भासमुण्डा  में  मकान  बनाने  पर  खर्चे  हुई
 ।

 सरकार  की  तंग  माली-हालत  को  देखते  हुए  यह  तय  किया  गया  कि  इस  काम  को  ऐसे  स्टेज

 पर  बन्द  कर  दिया  जाय  जिसमें  कम  से  कम  नुकसान  हो
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 लिखित  उत्तर  २५६५

 मेडिकल  कालिज  अध्यापकों  की  afer  भारतीय  सेवा

 1२१८०. श्री  शिवमूर्ति  स्वामी
 :

 क्या  स्वास्थ्य मंत्री  १६  PayuY  को  पूछे  गये  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  €२२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारतीय  प्रशासन
 सेवा  के  नमूने

 पर  मैडिकल  कालिज  अध्यापकों  की  एक  अ्रखिल  भारतीय  पदालि  बनाने  के  बारे  में  क्या  प्रगति  की  गई
 ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री
 :

 मेडिकल  कालेज  अध्यापकों  की  अखिल  भारतीय

 पदालि  बनाने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  लिया  गया  परन्तु  चूंकि  उन  में  से  अधिकतर

 सरकारें  इस  के  विरोध  में  इसलिये  इस  मामले  को  न  बढ़ाने  का  निर्णय  कर  लिया  गया  ।

 जयपुर  रेलवे  स्टेशन

 २१८१. श्री  भोला  भाई  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  गत  वर्षों  में  राजस्थान की  राजधानी  जयपुर

 में  एक  स्टेशन  बनवाने  के  लिये  धनराशि  की  व्यवस्था  की  गयी  थी  ;

 यदि  तो  इस  राशि  का  उपयोग  किन  कारणों  से  नहीं  किया  कौर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  रेलवे  स्टेशन  पर  फलद  की  टट्टियां  और  मूत्रालय  भी  नहीं  हैं  ?'

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  जी  हां  ।

 पिछले  साल  जो  रकम  रखी  गयी  थी  वह  खर्चे  नहीं  की  गयी  क्योंकि  निर्माण-योजना अन्तिम

 रूप  से  तैयार न  थी
 ।

 इसमें  स्थानीय  अधिकारियों
 की  प्रार्थना  के  अनुसार  संशोधन  करना  पड़ा  ।

 योजना  तैयार  हो  गयी  है  उस  पर  काम  शुरू  किया  जा  रहा  है  ।

 जी  हां
 ।

 स्टेशन  की  जो  नयी  इमारत  बनने  को  है  उसमें  फलश  ढंग  के  पेशाबघर  कौर  cheat
 बनायी  जायेंगी  |

 प्रसूति  कौर  शिशु  कल्याण  केन्द्र

 1२१८२.  श्री  देवगन  :
 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगी  कि  बिहार  के  किन  स्थानों

 पर  प्रसूति  कौर  दिशा  कल्याण  केन्द्र  खोले  गये  हैं  या  खोलने  का  विचार  किया  गया  है
 ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  (  श्रीमती  विकेट  :
 केन्द्रीय  सहायता

 से
 बिहार  के  निम्न  स्थानों  पर

 site  fry  कल्याण  केन्द्र खोले  गये  हैं  :

 जिला प्रसूति  ate  शिशु  कल्याण  केन्द्र  का

 नाम  प्रौढ़  स्थान

 बिरौल

 गोना हा ह

 चौथा

 मही

 डाका
 सांथल  परगना

 20.0  खा रसवान  सिंहभूम

 मूल  अंग्रेजी  मे
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 aft  भारतीय  श्रारोग्य-विज्ञात कौर  लोक  स्वास्थ्य  संस्था

 1२१८३.  श्री  कृष्णाचार्य जोशी  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी
 कि

 भ्रमित

 भारतीय  श्रारोग्य-विज्ञान  कौर  लोक  स्वास्थ्य  कलकत्ता  १९४५५  में  कितने  व्यक्तियों को  ग्राम

 जल संभरण स्वच्छता  पाठ्यक्रम का  प्रशिक्षण  दिया  गया है  ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  aerate)  :  PEUYy  अखिल  भारतीय  श्रारोग्य-विज्ञान
 wk

 लोक  स्वास्थ्य  कलकत्ता  जल  संभरण  कौर  स्वच्छता  के
 प्रमाणपत्र  पाठ्यक्रम  में  १६  इंजीनियरों

 को  प्रशिक्षण  दिया  गया  है  ।  केवल  ग्राम  जल  संभरण  के  लिये  कोई  पाठ्यक्रम नहीं  है  ।

 टेलीफोन  कनेक्शन

 1२१८४.  श्री  डी०  Ato  शर्मा  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  कुल  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  कौर

 टेलीफोन  कनेक्शनों  के  कितने  प्रार्थनापत्र  निलंबित  पड़े  हैं
 ?

 संचार  मंत्री  जगजीवन राम  )
 :  १०  PEXG  को  पुरानी  दिल्‍ली  में

 ४  ०  ३४  टेलीफोन

 कनेक्शन गौर  पी०  वी  ०  एक्स  एक्सटेंशन ों  को  मिलाकर  सब  एक्स टें दानों  की  संख्या  १८९७  थी  ।

 (a)  ह ्  टेलीफोन  के  स्वामी  बनियेਂ
 योजना

 के  ह ग्रन्तगत  ६१५  शौर  श्रेणियोंਂ  के

 अन्तर्गत  2,950  प्रार्थनापत्र  थे  ।

 विमान  यातायात

 1२१८५. श्री  कृष्णाचार्य  जोशी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  gays  में  अनुसूचित  श्र  गैर-अ्नुसूचित  विमान  यातायात
 में  कोई  वृद्धि  हुई

 १९५५  के  उत्तरार्ध  में  भारतीय  विमान  निगमों  के  द्वारा  कितने  यात्रियों  ने  यात्रा  की
 ?

 मंत्री
 जगजीवन  राम )  हां

 ।

 Qn 2EUY A से  ३१-१२-१९५५ के  बीच  एयर  इन्डिया  इन्टरनेशनल कौर  इन्डियन

 एयरलाइन्स  कारपोरेशन  के  द्वारा  २८,८९१  २,३४,९४२  यात्रियों  ने  यात्रा  की  ।

 इमारती  लकड़ी

 1२१८६.  श्री  एस०  सी०  सामन्त
 :

 कया  खाद्य  प्रौढ़  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEN -UR
 से  भ्रन्दमान  निकोबार  द्वीपों  से  सरकार  द्वारा

 श्र  गैर-सरकारी

 करणों  पृथक्-पृथक्  रेलवे  के  स्लीपर  बनाने  के  लिये  कुल  कितनी  इमारती  लकड़ी  काटी

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  इन  द्वीपों  में  दस  प्रकार  की  सख्त  लकड़ी  मिलती  जिसके  स्लीपर

 बनाये  रजा  सकतें  ह

 यदि  तो  क्या  इस  काम के  लिये  इन  सब  प्रकारों की  लकड़ी को  काम  में  लाया

 जाता

 क्या  उनके  स्लीपर  बनाने  के  लिये  उन  को  पक्का  करना  श्रावस्ती  होता  है  ?

 मूल  wast  में
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 ee
 शौर

 कृषि  उਂ  एम०  ato

 कृष्णप्पा ) गाभिन

 :

 अनाँ  दो  भाती  हैः
 '

 जितनी इमार्रर्त  पकड़  काहो  शरई ee

 सरकार  द्वारा  गर-सरकारी  अ्रभिकरण  द्वारा
 ee  आवसथ

 at
 गरजन  दूसरे  प्रकार  की दूसरे  प्रकार  की

 है

 टन  eq
 |

 PEXL-XR  ¥POKL  PY, ERR  €,€८०  LX9

 १९५२-५३  २६,४२०

 PEYR-VY  ३६,६७१  2%, cv  £0,843  ORR

 BI,  REN  १८,६१६  BV, 2oY¥  €,  ३८६
 PEYT-LY

 पता  चला  है  कि  वहां  २३  प्रकार  की  लकड़ी  मिलती  जिस  के  स्लीपर  बनाये  जा

 सकते हैं  |

 स्लीपर  बनाने  के  लिये  केवल  गुरुजन  प्रकार  की  लकड़ी  काटी  जाती
 क्योंकि  स्लीपर

 बनाने  के  अतिरिक्त  चीरी  हुई  इमारती  लकड़ी  के  रुप  में  इस  की  बहुत  कम  मांग  दूसरी  प्रकार  की

 जो  इतनी  बहुतायत  से  नहीं  मिलती  दूसरे  कामों  के  बहुत  महंगी  बिकती  इसलिये

 उस  के  स्लीपर  बनाना  वित्तीय  दृष्टि  से  लाभदायक  नहीं  समझा  जाता  |

 लकड़ी  को  पक्का  बनाना  शझ्रावश्यक  है  किन्तु  अण्डमान  में  वैज्ञानिक  ढंग  लकड़ी को

 बनाने  का  कभी  प्रबन्ध  नहीं  किया  गया  है  |  इस  समय  इमारती  लकड़ी  के  स्लीपर  बना  उन्हें  भेजने

 से  २  महीनें  तक  स्टोर  किया  जाता  है
 ।

 बम्बई  सेन्ट्रल

 1२१८७.  सरदार  ०  एस०  सहगल  :  क्या  ०५  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  सेन्ट्रल  के  श्रावास  स्थान  की  कमी  के  कारण  रेलवे

 कर्मचारियों  से  ही  भ्र धि कतर  भरे  रहते  हैं  जब  कि  जनता  इस  सुविधा  से  वंचित  रह  जाती

 क्या  बम्बई  सेन्ट्रल  विश्वामालय  में  नीचे  उतरने  के  लिये  लिफ्ट  का  प्रयोग  जनता  नहीं  कर
 शौर

 यदि  तो  क्यों
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  (  श्री  श्व लगे शन  )  :  नहीं  ।  कुल  ११  कमरों  में  से  ६  कमरे

 जनता  के  उपयोग  कै  लिये  हैं  जैसी  कि  रेलवे  की  समय  सारणी  व निर्देशिका में  प्र धि सूचित

 किया  गया  है  शेष  ५  कमरे  विभागीय  इस्तेमाल  के  लिये  हैं  (  १  मेट्रन  के  कमरे  के  रूप  २  अफसरों

 के  विद्यालयों के  लिये  रखे  गये  हैं  केवल  दो  कमरों  का  उपयोग  मकानों  की  कमी  के  कारण  रेलवे

 पदाधिकारियों  द्वारा  रहने  के  लिये  किया  जा  सकता  |

 नीचें  जानें  के  लिये  लिफ्ट  जनता  के  लिये  नहीं  है  ।  दूसरे  शब्दों  में  नीचे  जानें

 के  लिये  लिफ्ट  को  ऊपर  बुलाया  नहीं  जा  सकता  ।  यदि  लिफ्ट  सब  से  ऊपर  वाली  मंजिल  पर  तो  जनता

 को  नीचे  जाने  के  लिये  उसका  उपयोग  करने  की  अनुमति  है
 ।

 अंग्रेजी  में

 M64LSD
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 चूंकि  लिफ्ट  केवल  एक  है  इसलिये  अधिक  भीड़  होने  के  समय  उसकी  बड़ी  मांग  रहती  है  ।

 जनता को  नीचे  से  ऊपरी  मंजिलों पर  जानें  के  लिये  जनक  भाग  के  उत्तर के  प्रधान  नियंत्रण

 लगा  दिया  गया  है  ।

 कृत्रिम  वर्षा

 1२१८८.  श्री  एस०  Alo  सामन्त  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 मंत्रालय  के  अन्तरिक्ष  विज्ञान  विभाग  ने  अब  तक  केन्द्रीय  सरकार की  वैज्ञानिक  शौर

 औद्योगिक  गवेषणा  परिषद्‌  को  कौर  राज्य  सरकारों  को  वर्षा  करने  के  प्रयोगों  में  कहां  तक  सहायता

 की  है

 कितनी  राज्य  सरकारों  ने  इस  प्रयोग  में  सहायता  मांगी  है

 क्या  किसी  राज़्य  सरकार  को  हाइड्रोजन  दी  गई  कौर

 (7)

 We  oh  ain  राम  जातक संचार  मंत्री  जगजीवन  :  वैज्ञानिक  प्रौद्योगिक  गवेषणा  परिषद्‌  के

 निन  क  तक  पगी  किया  है  ।

 इस  एकक  को  भारतीय  अन्तरिक्ष  विज्ञान  विभाग  द्वारा  वर्षा  करने  का  प्रयोग  करने  में  सहायता  देने  का

 कोई  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  है  ।  विभाग  श्राव्यकतानुसार  ऐसी  प्रयोगशाला  वर्कशाप  की  सुविचारों

 का  इच्छानसार उपयोग  करने  प्रौर  भ्रन्तरिक्ष  कार्यालय  में  कार्य  करने  के  लिये  स्थान  जलवायु

 सम्बन्धी  भ्रन्तरिक्ष  विज्ञान  सम्बन्धी  सारी  जानकारी  देने  और  विभाग  के  राडर  सम्बन्धी  सामान  का

 इस्तेमाल  करने  की  भ्रनुमति  देने  में  पूर्ण  सहयोग  देता  रहा है  ।  राज्य  सरकारों  द्वारा  निवेदन  किये

 जाने  पर  प्राविधिक  सम्मति  कौर  भ्रन्तरिक्ष  विज्ञान  सम्बन्धी  झांकने  दे  दिये  गये  थे  ।  विभाग के

 पदाधिकारी  को  वर्षा  करने  के  परिणामों  पर  पुनर्विचार  करने  के  लिये  मद्रास  द्वारा  नियुक्त की

 गयी  समिति  में  काम  करने  के  लिये  भ्र नम ति  दे  दी  गई  है  ।

 मध्य  प्रदेश  कौर  मद्रास  ।

 नहीं
 ।

 (a)  तक  जो  प्रयोग  किये  गये  हैं  उनके  बारे  A  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  वे  wah  पूर्ण  नहीं

 हैं  यद्यपि  यह  कहा  गया  है
 कि

 कुछ  मामालों
 में

 कुछ  परिणाम  निकले हैं

 डाक  तथा  तार  के  करमचारियों के  लिये  वर्दी

 1२१८९.  चौधरी  मुहम्मद  रफी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कितने  वकीलों  में  reas  से  वर्ष  वार  कौर

 बार  गर्म  वर्दी  नहीं  दी  गई  थी

 उसके  कारण क्या

 उसके  लिये  उत्तरदायी  पदाधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 क्या  सरकार  चतुथें  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  aa  वर्दी  देने  का  विचार  रखती  है
 ?

 संचार  मंत्री  जगजीवन  जैसा  कि  विभागीय  नियमों  द्वारा  निर्धारित  किया

 गया  दो  वर्षों  में  एक  ऊनी  वर्दी  का  सेट  १९४५२  से  उन  सभी  कर्मचारियों  को  उन  स्थानों  पर  दिया

 गया था  जहां  वर्ष  के  सबसे  wis  ठंडे  मास  का  प्रति  दिन  का  निम्न  तापक्रम  43°  फैरेनहाइट

 उससे कम  रहता  है

 अंग्रेजी में में
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 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता

 उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 डालमिया  दादरी  स्टेशन

 1२१९०.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  डालमिया  दादरी  रेलवे  स्टेशन  का  पहले  वाला  नाम  चरखी

 दादरी

 यदि  तो  यह  परिवर्तन  किस  तारीख  को  कौर  किन  कारणोंवश
 किया

 गया
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान  )  जी
 हां

 ।

 (  ख
 चरखी  दादरी  रेलवे  स्टेशन  का  नाम  १-१०-३८ को  बदल

 कर  डालमिया
 दादरी  कर

 दिया गया  था  ॥

 यह  परिवर्तन  fare  राज्य  के  राजनीतिक  सचिव  के  निवेदन  पर  भूतपूर्व  बम्बई-बोदी  प्र  मध्य

 रेलवे ने  किया  था  ॥

 मलेरिया  गवेषणा  संस्था

 1२१९१.  श्री  दिवनंजप्पा  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 FAT  फोड
 फाउन्डेशन

 द्वारा  सहायता  प्राप्त  एक  मलेरिया  गवेषणा  मैसूर  राज्य  में

 मान्यता  में  स्थापित  की  गई

 इसके  विशेष  प्रकार  के  कार्य-कलाप  क्या

 उसने  कितनी  प्रगति  की  है  ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  (  श्रीमती  :  मंसूर  में  राकफेलर  की  सहायता

 से  कोई  मलेरिया  गवेषणा  संस्था  स्थापित  नहीं  की  गई  है  ।  मैसुर  राज्य  में  सन्ध्या में  एक  मलेरिया  जांच

 mre  प्रशिक्षण  केन्द्र  जिसकी  स्थापना  १९५२ में  की  गई  थी  तथा  कुछ  सामान के  रूप  में

 राकफेलार  फाउन्डेशन  द्वारा  ५,५७०  डालर  की  सहायता  की  गई  थी  ।

 प्रशिक्षण  केन्द्र  के  कार्यों  में  निम्नतम  लागत  पर  मलेरिया  नियंत्रण  के  आधुनिक

 तरीकों  में  लोक  स्वास्थ्य  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  साथ  ही  निम्न  कार्य  भी  सम्मिलित  ह
 :

 (2)  सबलपक्षानुवंश  प्राणिजाति  का

 (२)  बीमारी  फैलाने  वाले  मच्छरों  की  प्रकारों  की  डायनामिक्स  का

 (३)  कृमि  areal  पर  चूने  के  पानी  के  प्रभाव  का

 (४)  मलेरिया  नियंत्रण  के  प्राथमिक  पहलू  का  अध्ययन  शादी  |

 केन्द्र  ने  गत  तीन  वर्षों  में  १०  वैज्ञानिक  पत्रिकाओं  का  प्रकाशन  किया  है  ate  निम्नलिखित

 व्यक्तियों को  प्रशिक्षित  किया  है  :

 (१)  स्वास्थ्य  चिकित्सा  पदाधिकारी--

 (२)  सहायक  स्वास्थ्य  चिकित्सा  पदाधिकारी--

 (३)  वरिष्ठ  स्वास्थ्य  निरीक्षक--

 (४)  कनिष्ठ  स्वास्थ्य  निरीक्षक--

 मूल  wast  में
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 (५)  कनिष्ठ

 (६)  स्वास्थ्य

 यूनिसेफ  राष्ट्र  श्रन्तर्राष्ट्रीय बाल

 1२१९२  श्री  गाडिलिंगन गौड़  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगी कि  PeY2A*F से

 यूनिसेफ  ने  भारत  सरकार  को  कुल  कितने  धन  की  सहायता  दी  है
 ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्रशेखर )  भारत  को  १९४५२  से  यूनिसेफ  द्वारा  प्राप्त  होने

 वाली  सहायता  निम्न  प्रकार  से  है

 PEXR  RXR, Roo  डालर

 १९५३  VIR  १,५००
 डालर

 2euy
 दूद  2,000  डालर

 Pay  १,१  १०,४०९ a)  ७  ४  ह  डालर

 डालर १९५६  तक  )  2,U2¥,000
 ae

 योग  Po, WUE, Yok  डालर

 उत्तर  दश  में  डाक  तार  विभाग  के  भवन

 RVR  श्री  भक्त  दर्शन  :  कैथा  संचार  मंत्री  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  समय  १४५

 १९४७)  उत्तर  प्रदेश  सकील  में  डाक  कौर  तार
 विभाग

 के
 भवनों

 को  बताने  वाला  एक  विवरण

 सभा  के  टेबल  पर  रखने  प्रौढ़  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तब  से  ३१  १६४५६  तक  प्रत्येक  वित्तीय  वर्ष  में  कितने  नयें  भवनों  का  निर्माण  किया

 वित्तीय  ae  १६५५-५६  में  बनाये  गये  भवनों  का  ब्योरा  क्या  है

 वर्ष  RPEUG-XY  में  भवनों  के  बनवाने  का  क्या  कार्यक्रम

 उनमें  से  प्रत्येक  पर  लगभग  कितना  व्यय  होगा
 ?

 gx  ge  को  इस  विभाग  के  VY  भवन  थे संचार  मंत्री  जगजीवन  :

 प्रत्येक  शाखा  के  भवनों  का  बंटवारा  इस  प्रकार  था

 डाक-सम्बन्धी  Rex

 रेल-मेल-व्यवस्था  े

 93 तार

 टेलीफ़ोन  1०  क
 qe

 एक  बयान  सभा  पटल  पर  रख  दिया गंया  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १४,  श्रीगन्ध  संख्या  |

 एक  बयान  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १४,  अनुबन्ध  संख्या  |

 कौर  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  जिस  में  वह  निर्माण-कार्य  दिखाये  हैं  जो

 या  तो  पहलें  ही  प्रारम्भ किये  जा  बुके  हैं  या  PENS  में  इनके  प्रारम्भ करने  का  प्रस्ताव  [  देखिये

 परिशिष्ट  १४,  अनुबन्ध  संख्या  €  |  प्रस्तावित  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  उनका  निर्माण  उनकी  विस्तृत  जांच  के

 फलस्वरूप  उनके  उचित  पायें  जाने  पर  निर्भर  है
 ।

 मूल
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 4  ठाकर  सफल  किशोर  सिह

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  में  जिला  मुजफ्फरपुर के  मजारेगंज  पुलिस
 थाने

 के
 सिसौला

 गांव  के  लड़के-लड़कियों में  राष्ट्रीय  जल  सम्भरण  योजना  के  श्रन्तगंत  नलकूपों  द्वारा  दिये  जाने  वाले  जल

 के  इस्तेमाल  करने  से  गलगण्ड  के  प्रकार  की  बीमारी  फैली

 यदि  तो  इस  समाचार की  सचाई  जानने  कौर  बीमारी  को  रोकने  के  लिये  कया

 वाही  की  जा  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री
 :

 भारत  सरकार  को  मालम  शुभ्रा  है  कि  सिसौला

 गांव  के  लड़के-लड़कियों में  गलगण्ड  नामक  बीमारी  फली  हुई  किन्तु  यह  नहीं  मालूम  कि  यह  बीमारी

 ८५  का  पानी  पीने  से  हुई  है  क्योंकि  इस  पानी  के  नमूने  का  परीक्षण  किया  गया  था
 कौर

 उसे

 जनक  पाया गया  था  |

 बिहार  के  पोषक  पदाधिकारी  इसके  कारण  मालूम  करने  के  लिये  जांच  कर  रहे  बीमारी

 के  उपचार  कौर  नियंत्रण  सम्बन्धी  उपाय  किये  जा  रहे  बीमारी  को  रोकने  के  लिये  उस  क्षेत्र  में

 पोटेशियम  श्रायोडाइट  की  गोलियां  बांटी  जा  रही  हैं  ।

 देहरादून  एक्सप्रेस

 1२१८४.  सरदार  ए०  एस०  सहगल :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  देहरादून  एक्सप्रेस  द्वारा  बम्बई  से  नागरे  की  यात्रा  करने

 वाले  उच्च  श्रेणी  के  यात्रियों  को  यात्रा  करते  समय  बड़ी  कठिनाइयों  श्रसुविधाझ्ों  का  सामना

 करना  पड़ता  है  क्योंकि  उन्हें  रात्रि  में  बियाना  में  गाड़ी  बदलनी  पड़ती  ए - और  देहरादून  एक्सप्रेस  में  उच्च  श्रेणी

 के  यात्रियों  के  लिये  सीधा  वहां  तक  जाने  वाला  कोई  डिब्बा  नहीं  लगाया
 कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  क़ा  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :

 तथा  बम्बई  सेन्ट्रल  से  आगरा

 फोट  के  बीच  उच्च  श्रेणी  के  यात्रियों  के  लिये  कोई  सीधा  डिब्बा  लगाना  यातायांत  की  दृष्टि  से  ठीक  नहीं

 उदयपुर  अजमेर  के  रेलवे  प्रशिक्षण  स्कूल

 1२१६६.  सरदार  पु  एस०  सहगल  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या
 यह  सच  है  कि  उदयपुर  अजमेर  के  प्रशिक्षण  स्कूलों  में  भोजन  व्यवस्था  करने  वाले

 ठेकेदारों  के  विरुद्ध  सी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 उपर्युक्त  संस्थाओं  में  विभागीय  व्यवस्था  जारी  न  करने  के  क्या  कारण

 क्या  किसी  wer  संस्था  को  ठेका  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 1
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  कुछ  हैश काय तें प्राप्त  हुई  हैं  ।

 तथा  (71)  विभागीय  भोजन  व्यवस्था  जारी  करने  का  प्रदन  विचाराधीन  है  कौर  इसी  बीच

 नये  टेण्डर  मांगेजा र
 किसी  संस्था  को  ठेका  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 है  ।

 द भरंग्रेंजी  q
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 wating  किसान  यवक  विनिमय  कार्यक्रम

 1२१९७.  श्री  बूवराघस्वामी :  कया  खाद्य  प्रौढ़  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 V-UF FT WT क्लब  भर  फोर्ड  फाउंडेशन  द्वारा  प्रवर्तित  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  किसान  युवक
 विनिमय

 कार्यक्रम  के  weit.  घरेलू  श्र्थशास्त्र  सीखने  के  लिये  हाल  में  कितनी  भारतीय  किसान  लड़कियां  विदेश  भेजी

 गई

 उन  पर  होने  वाला  व्यय  कौन  करेगा

 सरकार  का  इस  प्रयोजन  के  लिये  कितनी  afer  व्यय  करने  का  विचार  कौर

 इस  प्रशिक्षण  का  विस्तृत  स्वरूप  क्या  है
 ?

 कृषि  उपमंत्री  एम०  ato  राष्ट्रीय ४-एच  क्लब  कौर  फोड

 फाउंडेशन  द्वारा  प्रचलित  अन्तर्राज्यीय किसान  यवक  विनिमय  कार्यक्रम के  ala  |  2eUs  में

 राज्यों  से  चनी  गयी  १४  किसान  लड़कियां  wader  भेजी  गई  हैं  ।

 तथा  भारत  सरकार  इस  कार्यक्रम  की  वित्तीय  सहायता  करने  के  लिये  कुछ  नहीं  देती  ।

 सारा  व्यय  एच  गह  प्रदर्शन  किसान  व्यापारिक  फर्में  और  शारीरिक  के  व्यक्तियों

 द्वारा  किया  जाता  है  |

 लड़कियां  चुने  हए  अमरीकन किसान  परिवारों  में  रहती  काम  करती  हैं  उन्हें  विस्तार

 गह  विज्ञान  कार्यक्रम  में  भाग  लेना  भ्रध्ययन  करना  पड़ता  है  क्योंकि  इसका  सम्बन्ध  प्र मरी कन  की  ग्रामीण

 महिलाओं श्र  युवकों  से  उन्हें  स्थानीय  काऊंटी  विस्तार  अ्रभिकर्ता  के  सभी  कार्यक्रमों  को  देखना

 भर  वहां  काम  करना  पड़ता  है  ।  प्रशिक्षार्थियो ंके  खाद्य  शीशों  की  मुर्गी

 पालन  दस्तकारों  इरादी  की  गह  विज्ञान  विस्तार  परियोजनाओं  में  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।

 भषजिक  पौधे

 1२१९८.  श्री बी०  एस०  :  क्या  खाद्य  और  Hla  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इंडोनेशिया  से  भेजी  पौधे  मंगाये  जा  रहे

 यदि  तो  उन  में  महत्वपूर्ण  पौधे  कौन-कौन  से  ale

 वें  किस  स्थान  अथवा  स्थानों पर  लगाये  जायेंग े?

 खाद्य परौ  कृषि  उपमंत्री  र्म  वी०  :  से  (7)  जानकारी एकत्र  की  जा  रही

 है  भ्र  प्राप्त  होने  पर  लोक-सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ।

 अ्रायव दिक  प्रणाली

 VLR.  श्री  इब्राहीम  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 की  श्रायवंदिक  प्रणाली  का  प्रशिक्षण देने  वाली  उन  संस्थाओं के  क्या  नाम  हैं  जिन्हें

 केन्द्रीय  सरकार  वित्तीय  सहायता  देती  ak

 वर्ष  १९४५-५६  में  उन्हें  कितनी  धनराशि अनुदान  में  दी  गई  ?

 भ्रंग्रेजी  में



 १८  १९५६  २५७३

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  :  तथा  श्राद्धों  की  आयुर्वेदिक प्रणाली  का

 प्रशिक्षण  देने  वाली  संस्थानों  के  नाम  PELL-XE  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उन्हें
 दी  गई  चक

 राशियां  नीचे  दी  जाती  हैं

 :

 PEXN-HE  में  की  गई
 समस्या का  नाम

 सहायता-श्रमदान  को

 १.  देशी  भ्रौषधि  का  सरकारी  मद्रास
 Yoo  रुपये

 ४००  रुपय २.  आयुर्वेदिक  गोहाटी  ~
 ३.  भ्रायुर्वेद  2,000  रुपय

 ४  गोपा बंधु कि  पुरी  RV,  २००

 १,००,०00  रुपय ५.
 शभ्रायुर्वेदिक  बनारस  हिन्दू  युनिवर्सिटी  ~

 ६.  झांसी  श्रायुवेंदिक  झांसी  t¥,0  ००  रुपये
 ~

 ७.  आयुर्वेदिक  स्नातकोत्तर  प्रशिक्षण  जामनगर
 {0,000

 रुपय

 ग्रामीण  डाकघर  राज्य  )

 1२२००. श्री  मीडिया  गौडा :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मैसूर  राज्य  में  ऐसे  गांव  अथवा  गांवो ंके  समूह  कितने  हैं  जिन  की  जन  संख्या  २,०००  से

 अधिक  है  are  जिन  में  डाकघर  नहीं

 ऐसे  गांवों  को  डाक  की  सुविधायें  देने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्री  जगजीवन  राम  )  :
 मैसूर  में  कोई  ऐसे  गांव  नहीं  हैं  जिन  में  २,०००  या  उस

 से  प्रतीक  जन  संख्या  हो  are  उनके  लिये  डाक  घर  न  हों  ।  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  उपबंधित  नीति  के

 अनुसार  २  मील  की  परिधि  में  २,०००  की  जन  संख्या  के  गांवों  के  समह  में  जहां  डाकघर  को  gko

 रुपये  से  अधिक  हानि  न  उठानी  पड़े  और  जहां  वर्तमान  डाकघर  ३  मील  की  परिधि  में  न  २  मील  की

 परिधि  के  गांवों  के  समूह  के  आधार  पर  सभी  स्थानों  में  डाकघर  खोल  दिये  गये  हैं  ।

 क्योंकि
 ४

 मील  की  परिधि  में  २,०००  की  जनसंख्या के  ग्राम  समूह  बन  सकते

 इसलिये  मैसूर  के  जन  संख्या  वाले  क्षेत्रों  में  डाक  घर  खोलने  की  आशा  है  ।

 लखनऊ  से  जमीन  गांव  को  डिब्बे

 1२२०१.  श्री  के०  पी०  त्रिपाठी
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  लखनऊ
 से  भ्रमित  गांव  तक  के  लिये  सीधे  डिब्बे  चलाने  का  कोई  विचार  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन  )  :
 नहीं  ।  किन्तु  द्वितीय  शर  ततीय  श्रेणी

 के  डिब्बों  का  एक  मिलाजुला डिब्बा  पहले  ही  कानपुर  श्रनवरगंज  भ्रम गांव  के  बीच  चलता है  जो

 अन्य  स्थानों  के  साथ  ही  लखनऊ  कौर  गांव  के  सेक्शन  में  भी  काम  ह ै।

 रेलगाड़ी के  इंजन

 1२२०२.  श्री  कठ  पी०  त्रिपाठी :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  ऐसे  नये  रेल  के

 इंजनों  की  संख्या  कया  है  जिन्हें  गत  पांच  वर्ष  में  ब्रह्मपुत्र  के  दक्षिण  तट  पर  चलाया  गया  है  ?

 सच  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन )  :  ४  नये  रेल  गाड़ी के  गेरेट  इंजन  गत  पांच  वर्षों

 में  ब्रह्मपुत्र  के  दक्षिण  तट  के  लिये  किये  गये  थे
 |

 मूल  अंग्रेजी  में



 Rrow  लिखित  उत्तर  च्  8s  REXk

 रेल  के  इंजन  तथा  डिब्बे  शादी

 1२२०३.
 श्री  के०  पी०  त्रिपाठी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 रेलवे  के  विभाग  में  रेल  के  इंजनों  शादी  के  सामान्य  सामयिक  मरम्मत

 व
 जीर्णोद्धार  के  लिये  क्या  कालावधि  निर्धारित  की  गई

 दूसरे  रेल  के  जोनों  में  निर्धारित  कालावधियां  इन  की  तुलना  में  क्या

 क्या  श्रासाम  विभाग  में  कालावधि  ate  बढ़ा  दी  गई

 यदि  तो  ak

 इन  रेल  के  डिब्बों  श्र  इंजनों  की  मरम्मत  किन  स्थानों  पर  होती  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान  )  :  तथा  समय-समय पर  जो  मरम्मत

 की  जाती  है  उसके  लिये  कोई  निर्धारित  कालावधि  नहीं  है  ।  यह  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  सवारी

 कौर  के  इंजनों  ने  कितने  मील  की  यात्रा  तय  की  डिब्बों  शादी  की  स्थिति  कैसी  है  कौर  वर्कशाप

 में  कितने  डिब्बों  शादी  की  मरम्मत  हो  सकती  है  ।  इंजनों  और  डिब्बों  के  लिये  ata  यात्रा  मीलों
 में

 तदनुसार  मरम्मत  की  निर्धारित  कालावधियां  नीचे  गई  हैं

 :

 इजन

 सवारी  गाड़ी  2,20,000  मील

 माल  गाड़ी  १,०  0,000  मील

 इतनी  मीलें  तीन  या  चार  वर्षों  में  तय  होती  हैं  ।

 शंटिंग  करने  वाले  इंजनों  की  मरम्मत  चार  वर्ष  में  एक  बार  होती  है
 ।

 रेल
 के

 डिब्बों  की
 मरम्मत

 की  कालावधि  रेलों  के  महत्व  कौर  डिब्बों  की  किस्म  के  झ्रनुसार
 €

 से  २४  मास  के  बीच  है
 ।

 माल

 में  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  मरम्मत  की  निर्धारित  निम्नलिखित  हैं  :

 इजन  ४८  मास

 सवारी गाड़ी  के  डिब्बे  २४  मास

 अरन्य  डिब्बे  २८  मास

 मरम्मत  की  कालावधि  में  वृद्धि  नहीं  की  गई  है  ।

 श्रासाम  जोनों  के  इंजनों  कौर  डिब्बों  की  मरम्मत  निम्नलिखित  वर्कशापों  पर  होती  है
 :

 इंजन :-  १.  २.  ३.  पूर्वी  रेलवे  पर  कंचरापारा |

 डिब्बे
 :  १.  २.  ३.  समस्तीपुर

 बॉसाईपांव  सें  Tad  aaa

 श्री  झ्र  पी०  त्रिपाठी :
 1२२०४...

 श्री  देवेन्द्रनाथ सर्मा  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बोंगाईगांव  में  रेलवे  वर्कशाप  का  निर्माण  प्रारम्भ  हो  गया  भ्र

 यदि  तो  यह  कब  पुरा  होगा
 ?

 tera  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  नही ं।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 मूल  ५ भरंग्रेजी  में
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 वस्तुभ्नों के  लिये  भाड़े  की  दरें

 TROY.  श्री  हू  पी०  त्रिपाठी  :  क्या  ष् ७५  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 से  श्रीराम  के  लिये  निम्नलिखित  वस्तु भ्र ों  की  दरों  में  क्या  वृद्धि  हुई  है

 (१)  (२)  (३)  (४)  लोहा  प्रौढ़  (५)  खालें  कौर

 (६)  (७)  (5)  (&)  इमारती  (  कपड़ा

 (११)  (१२)  मशीनरी  ;

 दोष  भारत  में  इतने  फासले  के  भाड़े  की  दरें  उपरोक्त  दरों  की  तुलना  में  क्या  हैं
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन )  :  तथा  कलकत्ता से  अझ्रासाम क के

 लिये  उपरिवर्णित  वस्तु दों
 के

 भाड़े  की  दरों  में  हाल  में  कोई  वृद्धि  नहीं  की  गई  है  ।

 9-¥-Ys  से  भ्रमित  दूरी  के  लिये  कम  दरों  की  श्रेणियों  के  are  पर  कुछ  समायोजन  किया  गया

 था
 जो

 समान
 रूप  से  सभी  क्षेत्रों  में  लागू  किया  g-¥-YY F MIT VT से  भ्र ौर  उस  से  पूर्व से  कलकत्ता से

 गोहाटी  के  लिये  उपस्थित  वस्तुओं  के  भाड़े  की  दरों  कौर  उतनी  ही  दूरी  की  दरों  का  एक

 विवरण  लोक-सभा पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट १४,  अनुबन्ध  संख्या  Yo]  |  इस  के

 साथ ही  १-४-५६  से  सिवाय  कुछ  भ्रपवादों  के  सब  भाड़े  के  यातायात  पर  एक  जाना  प्रति  रुपया

 भार  लगाया गया  है  ।

 नलकूप
 ह

 1२२०६.  श्री  पी०  एल०  बारूपाल :  क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 छोटी  सिंचाई  योजना  के  डी  भारत  सरकार  राजस्थान  में  कितने  बनवाना

 चाहती है  भ्र ौर  उन  पर  १९४६-५७  में  कितनी  राशि  खर्च  की

 उक्त  राशि  में  से  कितनी  राशि  बीकानेर  डिवीजन  में  खर्च  की  जायेगी

 उस  wit  से  कितने  नलकप  बनवाये

 बीकानेर  डिवीजन  के  उन  क्षेत्रों  के  लोगों  जहां  पानी  खारा  मीठा  पानी  देने  की

 व्यवस्था  करने  के  लिये  सरकार  नें  क्या  योजना  तैयार  की  है
 ?

 खाद्य  प्रौर  कृषि  उपमंत्री  एम०  वी०  राजस्थान की  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  के  प्रारूप  में  इस  राज्य  में  ३५  लाख  रुपयों  के  भ्र नमा नित  व्यय  से  ५०  सिंचाई  सम्बन्धी नलकप

 बनाने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इन  नलकपों  के  बनाने  की  व्यवस्था खुद  राज्य  सरकार  को  करनी  होगी
 |

 इन  ५०  नलकूपों का  निर्माण  भारत  सरकार  द्वारा  राजस्थान  के  लिये  बनायें  हुए  गवेषणात्मक

 )  नलकूपों के  कार्यक्रम  के  नतीजे  पर  निर्भर  है  ।  यह  कार्यक्रम  १९५६  के  अन्त  से  पहलें

 शुरू  करने  की  उम्मीद  नहीं  है  इसलिये  Peye-  की  अवधि  में  इन  पर  कुछ  भी  व्यय  करने  की  संभावना

 नहीं  दीखती

 तथा  ये  सवाल  ही  नहीं  उठते
 ।

 जहां  तक  सिंचाई  के  लिये  area  जल  का  सम्बन्ध  है  ऐसी  कोई  भी  योजना  नहीं

 गयी है  ।

 मल  was में



 =

 १८  १९५६  र  ५७४५

 ot  स्तनों  के  लिये  भाड़े  को  दर

 1२२०५.
 श्री

 Bo
 पी

 ०  त्रिपाठी :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने
 <

 कील

 करेंगे कि

 कला

 नकली

 हुई
 है

 (१)  चीनी  )  (३)  (४)  लोहा  कौर  इस्म ण  खालें  कौर

 शा  ,  (७)
 (८)  चाय

 (११)
 ् नज खाद्यान्न

 २)  ak
 ड

 ee

 )

 शेष  भारत  में  इतने  फासले  के  भाड़े  की  दरें  उपरोक्त  दरों  की  तुलना  में  क्या

 राव
 तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदन )  :

 तथा  कलकत्ता से  श्रीराम के

 इपारवॉनित  कद  के  had  को  दरों  में  हाल  हे  कोई  ja  नहीं  ATER
 न

 2--  से  अधिक  दूरी  के  लिये  कम  दरों  की  श्रेणियों  के  अधार पर पर  कुछ  समायोजन  किया

 जो  समान रूप  से  सभी  क्षेत्रों  में  लागू  किया  गया  ।  १-४-५५ से  कौर  उस
 से  पूर्व से

 कल्
 a

 हाटी  के  लिये  उपनिवेशित  aequi  के  भाड़े  की  दरों  और  उतनी  ही  दूरी  की  दरों  का  एक

 विवरण  लोक-सभा पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिदिष्ट १४,  अनुबन्ध  संख्या  १०  ]  |  तके

 १-४-५६  से  सिवाय  कुछ  अपवादों  के  सब  भाड़े  के  यातायात  पर  एक  प्रति  रुपया  भ्र

 लगाया गया  है  ।

 नलकप

 ee
 श्री  पी०  एल०  बारूपाल  :  क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  ae CPT

 र  .  छोटी  सिंचाई  योजना  के  भारत  सरकार  राजस्थान  में  कितने  नलकूप  बनवाना

 ay कौर  उन  पर  REXE-U\  में  कितनी  राशि  खर्च  ह

 ख  )  राशि  में  से  कितनी  राशि  बीकानेर  डिवीजन  में  की  जा

 ्  थि

 द्

 \  )  उस  राशि  से  कितने  नलकूप  बनवाये

 बीकानेर  डिवीजन  के  उन  क्षेत्रो ंके  लोगों  को  जहां  पानी  खारा  मीठा

 था  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  योजना  तैयार  की  है  ?

 ग

 पानी  देने  की

 थ _

 खाद्य  site  कृषि  उपमंत्री  एम०  ato  )  राजस्थान
 की

 द्वितीय  पंचवर्षीय

 जना  के  प्रारूप  में  इस  राज्य  में  ३५  लाख  रुपयों  के  श्रीमान  व्यय  से  ५०  सिंचाई  सम्बन्धी

 नाने  की  व्यवस्था की  गई  है  ।  इन  नलकपों के  बनाने  की  व्यवस्था खद  राज्य  सरकार  को  करनी

 इन  ५०  नलकूपों का  निर्माण  भारत  सरकार  द्वारा  राजस्थान  के  लिये  बनाये  हुए
 aa

 लत
 नलकूपों के कार्यक्रम क के  कार्यक्रम  के  नतीजे  पर  निर्भर  है  ।  यह  कार्यक्रम  ase:  के  अन्त

 से

 करने
 की  उम्मीद  नहीं  है  इसलिये  PEXE-  १७

 को  अवधि  में  इन  पर  कुछ  भी  व्यय  करने  की  संभावना दीखती

 तथा
 .  ये  सवाल  ही  नहीं  उठतें  ।  .....

 गि  ज्हू  सर  झावदयक  जल  का  सम्बन्ध  है  ऐसी  कोई  भी  योजना  नहीं  बनाती

 गयी है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर  RLV

 गह  विज्ञान  परिशिक्षण  केन्द्र

 २२११.  श्री  कृष्णाचाय जोशी  :  क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितनी  ग्राम सेविकाओं  को  aa  तक  प्रशिक्षण  दिया  गया

 वर्ष  १९५६-५७  के  दौरान  में  गृह  विज्ञान  प्रशिक्षण  के  कितने  केन्द्र  खोलने  का  विचार  है

 wit  वे  कहां-कहां खोले  जायेंगे  ?

 शौर  कृषि  उपमंत्री  एम०  ato  :  किसी  को  भी  नहीं
 ।

 १९५६-५७  के  दौरान  में  चार  गृह  विज्ञान  केन्द्र  खोलने  का  विचार  है  ।  उनमें  से  दो  तो

 बम्बई  राज्य  के  मंजरी  निजामपुर  में  तथा  शेष  दो  केन्द्र  उत्तर  प्रदेश  के  दोहाई  कौर
 सरोजनीगगर

 में  खोलने  का  विचार  है  ।

 रायगढ़  रेलवे  स्टेशन

 1२२१२. श्री  संगण्णा  :  कया  रेलवे  मंत्री  रायगढ़  रेलवे  स्टेशन  पर  बिजली  लगाने  के  बारे  में

 २१  १९५५
 को  पूछे  गये  तारांकित  प्रशन  संख्या  १०८९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उसके  बारे  में  भ्रंतिम  निर्णय  हो  गया

 यदि  तो

 जी  aT tl  रायगढ़  रेलवे ७, ७  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  तथा  द  a

 स्टेशन
 पर

 बिजली  लगाने  के  लिये  मछकुंड  परियोजना  से  ऊंची  शक्तिशाली
 कौर  काफी  मात्रा  में

 बिजली  लेने  के  बारे  में  निश्चय  किया  गया  है  ।  प्रफुल्ल  की  दर  के  बारे  में  विद्युत  संभरण  पदाधिकारियों

 से  बातचीत  चल  रही  है  PER E-Y  में  इस  कार्य  को  करने  का  विचार  है  ।

 1२२१३.  श्री  संगण्णा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  रेलवे  कर्मचारियों के  बारे  में  २१  XY

 को  पूछे गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १११०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  खंड  के  कुछ  स्टेशनों  को  बड़ा  बनाने  तथा  कुछ  पदों  के  ग्रेड  बढ़ाने  का
 प्रस्ताव  कौर

 यदि  तो  उसका  कया  परिणाम  gar
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  हां  ।  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  के  सात

 स्टेशन  मास्टरों  की  पदोन्नति  करने  का  अ्रधात
 १००-१८५  रुपये

 से
 QYo-QVY

 तक  करने का  है
 |

 यह  विचाराधीन है  ।

 रेलवे  स्टेशनों  पर  बांस  की  बनी  चोरों  का  विक्रय

 २२१४.  श्रीमती  श्रनूसुयाबाई बोरकर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रेलवे  स्टेशनों  पर  बांस  की  बनी  हुई  चीजों  के  बेचने  की  ata  न  देने  का  क्या  कारण  है
 जब  कि

 सरकार  कुटीर  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देना  चाहती  ak

 गत  वर्ष  में  इटारसी  रेलवे  स्टेशन  पर  बांस  की  बनी  हुई  चीजों  को  बेचने  के  लिये  कितने

 व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  श्र  उन  को  कितनी  राशि  चक
 ने  के  रूप  में  देनी  पड़ी

 ?

 मूल  भ्रंग्रेजी में



 QYes  लिखित  उत्तर  १८  १९५६

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  स्टेशन  के  प्रदर  बांस  के  बने  हुये  सामान

 बेचने  के  लिये  फेरीवालों  को  लायसेंस  देना  यात्रियों  के  लिये  जरूरी  सुविधा  नहीं  समझा  जाता
 ।

 इसके

 अलावा इस  तरह  के  सामान  बेचने  वालों को  बड़ी  तादाद  में  स्टेशन  परिधान  देने से  प्लेटफार्म पर

 बेकार  की  भीड़  बढ़  सकती  है  जिससे  यात्रियों  को  भ्र सुविधा  wie  परेशानी  होगी  ।

 पिछले  माली  साल  में  बिना  टिकट  के  fas  एक  फेरीवाले  पर  भारतीय  रेलवे  भ्रधघिनियम

 १८९० की  धारा  ४७  (२)  के  च्  मुकदमा  चलाया  गया  कौर  उस  पर  एक  रुपया  जुर्माना
 ।

 श्राम

 1२२१४.  श्री  बी०  एस०  मिलती  :
 क्या  खाद्य  शर  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  प्राप्त

 राज्य  सरकार  को  कामों  की  विभिन्न  किस्मों  का  सुधार
 करने

 के
 लिये

 अनुदान  अथवा  सहायता के

 रूप  में  कितना  धन  दिया  गया  है  ?

 fare  site कृषि  उपमंत्री  एम०  ato  क्योंकि  राज्य  सरकार  से  इस  मामले

 की  गवेषणा  की  कोई  योजना  प्राप्त  नहीं  हुई  भ्रांति  राज्य  सरकार  को  कामों  की  विभिन्न  किस्मों

 का  सुधार  करने  के  लिये  भारतीय  कृषि  गवेषणा  परिषद्‌  से  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  गई  है
 ।

 कृष्णा  सड़क  विनियामक

 1२२१६. श्री  बी०  एस०  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 कृष्णा  सड़क  विनियामक कार्य  की  ३०  PRX  तक
 कितनी  प्रगति हुई

 क्या  कार्य  दोनों  ओर  हो  रहा  कौर

 क्या  PeuyY  में  व्यय  में  कोई  परिवर्तन  हुमा  है
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  निर्माण  के  पुल  वाले  भाग  में

 १९५६  के  भ्रांत  तक  कुल  ३०  प्रतिशत  की  प्रगति  हुई  है  ।

 कार्य  दोनों  ak  हो  रहा  है  ।
 |

 जी  हां
 ।  ae 81  तक  कोई  व्यय  नहीं  gat  था

 ।  QeXY H We के
 तक

 १६'८८  लाख  रुपये  व्यय  हुये  थे  ।

 मलेरिया

 1२२१७ श्री  ato  एस०  मस्ती  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  a  बताने
 की

 कृपा  करेंगी  कि
 :

 (a)  क्या  प्राप्त  राज्य  ने  अपने  यहां  मलेरिया  पर  काबू  पाने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  कोई  सहायता के

 तथा  अनुदान  मांगा

 यदि  तो  PEYV-UN  तथा  PEUN-UE  में  कितना  धन  स्वीकृत  किया  गया

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रविधिक  सहायता दी  गई  ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्र दो खर  हां  ।

 PEYY-UY  शौर  PERY-YE  में  संभरणों  कौर  उपकरणों  के  रूप  में  BRGRRO

 रुपये  तथा  Bj 23,5665  रुपये  का  सहायता-झ्रनुदान  दिया  गया  |

 भारत  की  मलेरिया संस्था  में  तीन  चिकित्सा  पदाधिकारी  तथा  दो  मलेरिया  निरीक्षकों  को

 प्रशिक्षित  किया  गया  att
 a  25...

 म ्  aa  में



 लिखित  उत्तर  २५७९ १८  FEUER

 सांप  के  काटे  की  दवाई

 1२२१८.  श्री  बो०  एस०  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  २  PERK  को  गये
 तारांकित  प्रशन

 संख्या  १८९३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि
 :

 वर्ष  PEyy  में  किन-किन  देशों को  सांप  के  काटे  की  दवाई  का  निर्यात  किया  गया

 उसका  कुल  कितना  मूल्य

 क्या  इस  वर्ष  की  मांग  में  कुछ  वृद्धि  हुई  है
 ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  :  सांप के  काटे  की  दवाई  का  निर्यात  FeUyY

 में  सउदी  थाइलैंड  र  अमरीका  के  लिये

 किया गया  था  t

 १९५५ से  ३१  १९४५६  तक  ६०,६५१-१२-०  रुपये  की  सांप  के  काटे

 की  दवाई  का  निर्यात  किया  गया  था  ।

 नहीं
 ।

 रेलवे

 २२१८. श्रो जांगड़े श्री  जांगड़े  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष
 rea,  १६५४  PONY

 में  विभिन्न  रेलवे  कार्यालयों  और  बिलासपुर  रेलवे  कोलोनी

 के  छोटे  वर्कशाप  में  चतुर्थ  श्रेणी  की  सेवाशर्तों  में  कितने  भ्रांतियों  को  नियुक्त  किया  कौर

 अनुसूचित  जाति  के  कितने  व्यक्तियों  को  नियुक्त  किया  गया
 ?

 राव  तथा  परिवहन  उपमंत्री  तथा  सूचना  मंगायी  जा  रही  है

 और  सभा-पटल पर  रख  दी  जायेगी

 यात्रियों को  सुविधायें

 २२२०.  श्री  जांगड़े  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  १९४५२  से  ae 6  तक

 गाड़ियों  की  रफ्तार  मेले  के  दिनों  में  यात्रियों  की  भीड़  के  लिये  पर्याप्त  व्यवस्था  करने  भ्र  दक्षिण

 पूर्वी  रेलवे  के  रायपुर  धौतरी  ब्रांच  लाइन  स्टेशनों  पर  यात्रियों  की  सुविचारों  के  बढ़ाने  के  लिये  सरकार

 ने  क्या  ठोस  कार्यवाही की  है  ?

 रेलवे  परिवहन  उपमंत्री  :  किसी  लाइन  पर  गाड़ी  की  रफ्तार  नियत  करते

 समय  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाता  है  कि  उस  लाइन  पर  गाड़ी  अधिक  से  अधिक  कितनी  रफ्तार  से  चलायी

 जा  सकती  है  ।  साथ  ही  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखा  जाता  है  कि  पटरियां  कितनी  मजबूत  हैं  रेल-पथ

 किस  हालत में  है  ।  गाड़ियां  नियत  की  गयी  अपनी  पूरी  रफ्तार  के  हिसाब  से  भेजी  जाती  लेकिन  चंकी

 बहुत  से  इंजनों  में  नहीं  इसलिये  लाइन  की  रफ्तार  का  पता  लगाने  में  ड्राइवर  से  होने

 वाली  गलती  की  गुंजाइश  के  साथ-साथ  इन  बातों  पर  भी  ध्यान  दिया  जाता  है  कि  गाड़ी  में  कितने  डिब्बे

 जुड़े  हैं  ax  इंजन  किस  ढंग  का  है  ।  इसके  अलावा  यह  भी  देखा  जाता  है  कि  रेलवे  लाइन  की  मरम्मत

 क  कारण  कितना  अधिक  समय  लगेगा  |  रायपुर-धमतरी  रायपुर-राजिम  सेक्टरों  पर  गाड़ियों  की

 से  अ्रधिक  रफ्तार  प्रति  घंटा  १४  मील  है  ।

 मेले  के  दिनों  में  यात्रियों  की  भीड़  कॉ*हटाने  के  लिये  अतिरिक्त  गाड़ियां  भी  चलायी जाती  हैं  ।

 इन  शाखा  लाइनों  पर  यात्रियों  को  जो  सुविधायें  दी  गयी  हैं  उनके  बारे  में  सूचना  मंगायी  जा  रही

 है
 पौर

 सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।  a  अकार  हक  फिक  की  कत  ह  जा

 stash  में



 fafa २५८०  खित  उत्तर  १८  PEXE

 चम्पा-कोरबा रेलवे  लाइन

 २२२१. श्री  जांगड़े  :  क्या  ष् ०७  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चम्पा-कोरबा  लाइन  पर  सवारी  गाड़िया  कब  चालू  की  जायेंगी

 क्या  यह  गाड़ियां  बिलासपुर  से  कोरबा  तक

 चम्पा-कोरबा रेलवे  लाइन  के  बनाने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन )  ज्यों ही  डाक  तार  विभाग द्वारा

 तार  लगा  दिये  इस  सेक्शन  पर  एक  मिली-जुली  गाड़ी  चलायी  जायेगी  ।

 जी  ये  गाड़ियां  चम्पा  कोरबा
 के

 बीच  चलेंगी
 ।

 पुल  के  ह  देर  से  इसलिये यह  लाइन  १९४५  में  यातायात  के  लिये  खोली

 न  जा  सकी  जैसा  कि  पहले  निर्धारित  किया  गया  था  ।  लाइन  ENE  में  बन  कर  तैयार  हो  गयी

 श्र  २८-४-५६  से  माल  गाड़ियों  के  चलने  के  लिये  इसे  उपयुक्त  घोषित  किया  गया  |

 रेलवे  प्रशिक्षण  अजमेर

 1२२२२.  श्री  भीखा  भाई  नया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिशिक्षुओं  के  प्रशिक्षण  के  लिये  अजमेर  में  एक  प्रशिक्षण  स्कूल  चल

 रहा है

 उन  में
 से  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 के  शिदिक्षुओं
 की

 संख्या

 कितनी  कौर

 यदि  बिलकुल  तो
 प्रशिक्षण

 के  लिये  aarad  ख़ादिम  जाति  के  शिक्षार्थी  क्यों  नहीं

 चने  गये  ?

 1  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  हा

 अनुसूचित  जाति--₹£

 अ्रनुसूचित  afer  जाति--

 यह  नहीं  उठता
 |

 महू  कौर  नीमच  में  रेलवे  बस्तियां

 1२२२३.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  महू  कौर  नीमच  की  रेलवे  बस्तियों  में  बिजली  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 नहीं की  गई  है

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  महू  शर  नीमच  में  रेलवे  पदाधिकारियों  के  पास  बिजली

 लगे  हुए  बंगले

 इस  विभेद  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  जी  हां  ।

 महू  में  केवल  जिला  पदाधिकारियों  के  बंगलों  में  बिजली  है  झर  यह  बिजली  PERU  में
 लगाई  गई  थी  ।  नीमच  में  किसी  भी  पदाधिकारी  के  बंगले  में  बिजली  नहीं  है  ।

 कोई  विभेद  नहीं  किया  गया  है
 ।

 कर्मचारियों  के  क्वार्टरों  में  बिजली  लगाने  के  लिये  आवश्यक

 भ्र ति रिक्त बिजली  देने  के  लिये  बिजली  संभरण  कम्पनी  कभी  तक  है  ।  प्रभी  कुछ  बिजली  मिली  है

 और  कुछ  ATE  में  १६५६-५७  तथा
 &yg-¥e

 में  बिजली  लगाने  का  BOA  है
 ।

 भ्रंग्रेजी  में



 १८  2EXC  लिखित  उत्तर  QRUGY

 बिहार  में  सिचाई  की  छोटी  योजनायें

 1२२२४.  श्री  देवगन  :  क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PENNY  झर  १९५५-५६  में  बिहार  में  सिचाई  की  कितनी  छोटी  योजनायें पूरी  हुईं

 हैं  ौर  बिहार  सरकार  नें  उन  पर  कितना  व्यय  किया  है

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  श्रावित  किया  गया  था  कि  छोटा  नागपुर  में

 अ्रधिकतर  सिंचाई  की  योजनायें  बिल्कुल  want  हुई

 कितनी  योजनायें  रह  कर  दी  गई  हैं  कौर  उन्हें  फिर  से  चाल  नहीं  किया

 रह  की  गई  योजनाओं  पर  कितना  व्यय  gar
 ?

 कौर  कृषि  उपमंत्री  ato

 aq  व्यय  किया गया  धन पूरी  हुई  योजनाश्रों
 दी को  सख्या  लाख  रुपयों  में

 PEYY-NY  ४०  २७  ८३१०७

 PAUY-NE  WAR  &\9

 जी
 नहीं

 तथा  ये  प्रश्न नहीं  उठते

 रल  क  इजन

 1२२२५.  पंडित  लिंगराज  मिश्र  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  १५  कि

 )  दक्षिण  पुर्व  रेलवे  के  रूपसा-वरीपादा-बंजरीपोसी नैनो  गेज  के  क्षेत्र  में  वास्तव में  कितने

 इंजन  कार्य कर  रहे

 क्या  यह  सच  है  कि  ये  इंजन  बहुत  पुराने  हैं  जल्दी-जल्दी कारखानों  में  मरम्मत  के  लिये

 भेजे  जाते  श्र  उस  लाइन  के  यातायात  में  काफी  गड़बड़ी  हो  जाती  जिससे  यात्रियों  are  व्यापारियों

 को  काफी  safest  उठानी  पड़ती

 क्या  जो  इंजन  सेवा  के  योग्य  नहीं  हैं  उनके  स्थान  पर  निकट  भविष्य  में  नये  इंजिन  लाने

 का  विचार है  ?

 थर लवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  दक्षिण पूर्व  रेलवे  के

 वरीपाडा-बंजरीपोसी-खंड में  ४  नेरो  गेज  इंजन  काम  कर  रहे  इनमे ंसे  दो  तो  ५०  वर्ष  पुराने

 यातायात  श्रावस्यकताश्ों  की  पूर्ति  करने  के  लिये  कम  से  कम  तीन  इंजनों  की  आवश्यकता  है
 ।

 ऐसे

 पर  जब  एक  इंजन  मरम्मत  के  लिये  जाता  है  तो  यातायात  की  आवश्यकताओं को  पुरा  करने
 में  काफी

 कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  है  |

 इस  खंड  में  रेल  की  पटरियों  की  वर्तमान  स्थिति  को  देखते  हुए  नेरो  गेज  के  दूसरे  इंजन  चलाना

 रस  लाइन  पर  संभव  नहीं  है  |  यदि  इनको  बदलने  की  आवश्यकता  हुई  तो  इस  पर  उस  समय  विचार

 किया  जायगा  जब  कि  इस  नैनो  गेज  को  अन्य  साथ  वाले  गेजों  में  बदलने  के  बारे  में  तय  कर  लिया

 जाता है  ।

 में
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 प्राक्कलन

 उनतीसवाँ  शर  तीसवां  प्रतिवेदन  YoRZ ३

 भारतीय  डाक  are  तार  म्रधिनियम  के  बारे  में  याचिका ..  Wo2rv

 अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषयों  की  ate  ध्यान  fi

 त्रिपुरा  में  चावल  के  भाव  में  वृद्धि  Yor

 पाकिस्तानी  सेनाओं  द्वारा  भारतीय  ws7-7  में  लगातार  गोलीबारी
 ४०  VVHRVY

 कार्य  मंत्रणा

 सैंतीसवाँ  प्रतिवेदन
 रै

 ०  २६-२७

 भालिफसलरर  Se De Se  सभा  में  ~ qT  सारे  दे  सारे  स  ४०  RV—AG

 द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  के  बारे  में  संकल्प  ०  २८-७२

 राज्य-सभा से  संदेश
 ४०७२-७४

 लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन  विधेयक  Coes

 दैनिक  संक्षेपिका

 (4)



 पीठ

 २८  मई ,  PERG

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत  VYowe—ge

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  अ्रनमति  Voge

 प्राक्कलन

 Voge इक्कीसवां  प्रतिवेदन

 सभा का  कार्य  Voqzo—sQ

 sem

 राज्य  विधान

 मादल  es)

 विधेयक  Yoge,  Yom %—¥ 20 2

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  Boge

 खण्ड  २, २३  भ्र ौर १  ...  Yok  ३-४  १०१

 संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  SOR

 भारतीय  )  विधेयक
 ई  १०  Xo

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  Y%oR

 खण्ड  १  २  Cow

 पारित करने  का  प्रस्ताव  Clog

 खड़गपुर  में  हड़ताल
 की

 स्थिति  के  बारे  में  चर्चा

 राष्टीय  प्रसार  योजना  के  बारे  में  प्रा  घंटे  की  चर्चा  BRRV-RE

 दैनिक  संक्षेपिका  CIVo— WR

 अंक  ey—— y  २९  AS,  १९५६

 सभा-पटल पर  रख  गय  पत्र  SQM  ROY

 प्राक्कलन

 बत्तीसवां  प्रतिवेदन  VLC

 लोक  लेखा

 सोलहवां  प्रतिवेदन  ELC

 सभा  की  बैठकों से  सदस्यों  को  अनुपस्थिति  सम्बन्धी  afifa—

 पन्द्रहवाँ  प्रतिवेदन  SI’

 काज  के  कारखानों  में  तालाबन्दी  के  बारे  में  वक्तव्य  पू

 सदस्यों  का  बन्दी करण भ्र  रिहाई  SWwY

 सभा  को  काय  CLVY—VE

 संविधान

 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव  ELVT—TH

 खण्ड  २  से  ४  और  १  ४१८०-८६

 ee  Tia  करदे  का  प्रस्ताव  SITE

 निवारक  निरोध  *e TPUENN afafaaa  की  STEUER ATNNE arTaiteata  के  बारे  में  प्रस्ताव  ह  १  \Q—s  दे

 गलिया

 जॉच

 समिति

 के

 प्रतिवेदन

 पर  की  गई

 कार्यवाही

 के

 बारे

 में  आबे  घंटे

 की  चर्चा  C2ER—-ES

 राज्य-सभा से  संदेश  Ses

 दैनिक  संक्षेपिका  '४१९६९६-  ४२०

 (<)



 पृष्ठ

 अंक  २३०  2eUE

 अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  a  ध्यान  दिलाना  तथा  स्थगन

 कालका  राघव  स्टन  पर  उपद्रव  S20 %—0G

 सभा-पटल पर  रख  गय  पत्र  YWRoG—o€

 प्राक्कलन

 तैतीसवाँ  प्रतिवेदन  SRoe

 याचिका

 नवां  प्रतिवेदन  २१०

 श्रनपस्थिति  की  अनुमति  VYR%o

 अतारांकित प्रश्न  के  उत्तर  की  ate  S220

 मनीपुर  राज्य  पहाड़ी  लोग  (  )  विनियमन  )  विधेयक  BRYO— ११

 लोक  प्रतिनिधित्व

 राज्य-सभा  द्वारा  किये  गये  संशोधनों  पर  सहमति  SRVW—- NG

 सभा का  कायें
 देर  १६-१७

 निवारक  निरोध  अधिनियम  का
 के
 के  बारे  में  प्रस्ताव  BRL OY

 पाकिस्तान  से  हिन् दुमों  के  भारत  की  शरर  सामुहिक  निष्कर्ष  के  बारे  में
 CREY—FB

 राज्य-सभा  से  a  RRR

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  लिये  FTAA HTH  भर्ती  के  बारे  में  नियमों  पर

 चर्चा  ERE

 कर्मचारी  भविष्य-निधि  shat  के  बारे  में  a1  घंटे  की  चर्चा  ब  २७  RBS

 प्रतिलिप्याधिकार  विधेयक  BRIE

 दैनिक  संक्षेप  SRG  Q9E

 बारहवें  सन्न  की  कार्यवाही का  सारांश  VRGO—GY

 (9)
 M148LSD—190—8-4-58—GIPF



 लोक-सभा  वाद-विवाद

 Q——TRANAT  के  अतिरिक्त  कार्यव
 एएए 3  ee

 १८  १९५६

 लोक-सभा  साढ़े  दस  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन  हुए

 प्रश्नोत्तर

 भाग  १)

 ११-४०  म०  प०

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  पत्र

 त्रिपुरा  खाद्यान्न  नियंत्रण  आदेश

 tara  att  कृषि  उपमंत्री  एम०  वी ०  कृष्ण प्पा  )  :  मैं  अत्यावश्यक पण्य  अघिनियम  ge EY

 की  धारा  ३  की  उपधारा  (६)  के  खाद्य  प्र  कृषि  मंत्रालय  अधिसूचना  संख्या  एस०  कार

 दिनांक २  १९४६  में  प्रकाशित  त्रिपुरा  खाद्यान्न  नियन्त्रण  EUS  की

 एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखता  हूं  ।  [  पुस्तकालय  में  रखी  गई
 ।

 देखिये  संख्या  एस--१८२/५६ ]

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 :  मुझे  राज्य  सभा  के  सचिव  से  प्राप्त  इन  तीन  संदेशों  की  सूचना  देनी  है  :

 (१)  राज्य  सभा  को  लोक-सभा  से  त्रावणकोर-कोचीन विनियोग  विधेयक  १९५६  के  बारे

 जो  लोक-सभा द्वारा  १४  १९४६ को  पारित  किया  गया  कोई  सिफ़ारिश

 नहीं  करनी  31.0

 (२)  लोक-सभा  को  यह  सूचित  करने  का  रादेश  मिला  है  कि  राज्य  सभा  ने  अपनी

 १४  १६५६
 की  बैठक  में  लोक-सभा  की  इस  सिफ़ारिश  से  सहमत  होते  हुए  कि

 सभा  वर्ष  १९५६-५७  के  लिये  लोक-लेखा  समिति में  काम  करने  के  लिये  राज्य-सभा के

 सात  सदस्यों को  नाम  निर्देशित करने  से  सहमत  निम्नलिखित  प्रस्ताव  स्वीकार  कर

 दिया हैं  :

 यह  सभा  लोक-सभा
 की  इस  सिफ़ारिश  से  सहमत है  कि  राज्य-सभा  EXE—KV  में

 लोक-सभा  की  लोक-लेखा  समिति  में  काम  करने  के  लिये  सात  सदस्यों  को  नाम  fae-

 दिल  करने  के  लिये  सहमत  हो  कौर  उक्त  समिति में  काम  करने  के  लिये  सभापति द्वारा
 q बतायें  गयें Tis  ws

 रूप  में  भ्र पने  में  से  सात  सदस्यों  को  चुने
 |

 भ्रंग्रेजी  में
 ।

 दे७१९



 ३७२०  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्था  १८  १९५६

 [  सचिव

 (२)  मुझे  लोक-सभा  को  यह  भी  सूचित  करना  है  कि  राज्य-सभा की  १७

 १९५६  की  बैठक  में  सभापति  ने  साज्य-सभा  के  निम्नलिखित  सदस्यों  को  उक्त  समिति

 के  लिये  निर्वाचित  घोषित  किया  है

 श्री जी०  रंगा

 श्री  कार  एम०  देशमुख

 श्रीमती  पुष्पलता  दास

 श्री  बयार  मिश्र

 श्री  पी०  टी०  युवा

 श्री  बी०  सी ०  घोष

 ७9  श्री  ज०  वी०  Ho  वल्लभ राव

 (३)  राज्य  सभा  ने  भ्र पनी  १०  १९४६  की  बैठक  में  औद्योगिक  विवाद  )
 विधेयक  ae O  को  पारित  कर  दिया  हैਂ

 प्रौद्योगिक
 विवाद

 )
 विधेयक

 सचिव :  मैं  १०  १९४५६  को  राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  प्रौद्योगिक  विवाद

 )  विधायक  १९५६  लोक-सभा-पटल  पर  रखता हूं  ।

 प्राक्कलन  समिति

 सत्ताईसवाँ  प्रतिवेदन

 tat  वी०  जी०  मेहता  :  भ्रध्यक्ष  मैं  उत्पादन  मंत्रालय  के  सम्बन्ध  में

 एस्टीमेट्स  समिति  की  सत्ताइसवीं  रिपोर्ट  को  पेश  करता  हूं

 भारतीय  प्रौद्योगिकी
 संस्था

 *
 विधेयक

 दिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  :  मैं  शिक्षा  मंत्री  की  कौर  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  नामक  संस्था  को  राष्ट्रीय  महत्व  की  संस्था  घोषित  करने

 उसके  निगमन  तथा  तत्सम्बन्धी  मामलों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने
 की

 अनुमति

 दी  जाय े।

 fara  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  नामक  संस्था  को  राष्ट्रीय  महत्व  की  संस्था

 घोषित करने  उसके  निगमन  तथा  तत्सम्बन्धी मामलों  का  उपबन्ध  करने  वाले

 विधेयक को  पुरःस्थापित  करने  की  safe दी  जाये  म

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 एम०
 एम०  दास  :  मैं

 विधेयक
 को  पुरःस्थापित करता  हूं  J

 मूल  अंग्रेजी में
 ।

 देखिये  पृष्ठ

 *भारत  के  सूचना-पत्र  असाधारण  भाग  २,  अनुभाग  २,  दिनांक
 BarHoRE

 में  प्रकाशित

 eee ०.  #



 १८  PEXK  २७२ १

 त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  विधान-मण्डल  का  प्रत्यायोजन )

 *
 विधेयक

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  दातार  )  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  राष्ट्रपति  को  त्रावणकोर-कोचीन

 राज्य  के  विधान  मण्डल  की  विधियां  बनाने  की  शक्ति  प्रदान  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने की

 अनुमति दी  जाये  ।

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ
 :

 राष्ट्रपति  को  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  के  विधान-मण्डल  की  विधियां  बनाने  की

 शक्ति  प्रदान  करने  वालें  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  wafer  दी  जाये  0.0

 श्री  परन्तु  )
 :  त्रावणकोर-कोचीन के  लिये  विधि  बनाने  के  श्रधघिकार  सभा  के  पास

 हैं  कौर यह  विधेयक  राष्ट्रपति को  यह  अधिकार  देने के  बारे  में  है  ।  परन्तु  इसके  लिये  कोई  विशेष

 परिस्थिति का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।  दूसरे  यह  विधेयक  राष्ट्रपति  को  पूर्ण  शक्ति  देने  के  बारे  में

 है--किसी विशेष  मामलें  या  विशेष  समय  के  लिये  मैं  समझता  हूं  कि  यह  सभा  इस  प्रकार

 ह
 अपनी  शक्ति

 का  प्रत्यायोजन नहीं  कर  क्योंकि  हम  उस  राज्य  के  लोगों  के  लिये  उत्तरदायी

 fat  कामत  :  )  :  मुझे  कुछ  मूलभूत  आपत्तियां हैं  ।

 सहोदय  : प्रक्रिया का  यह  नियम है  कि  पुरःस्थापन के  समय  माननीय  सदस्य  इस  आधार

 पर  विरोध  कर  सकतें  हैं  कि  विधेयक  wae  है  ।  किन्तु  नीति  के  मामले पर  यदि  आपत्ति  करनी

 तब  माननीय सदस्य  को  एक  या  दो  बातें  कहनी  चाहियें कि  वह  क्यों  विरोध  करते  तब  मैं  माननीय

 मंत्री  को  उत्तर  देने  के  लिये  कहूंगा  set को  मतदान  के  लिये  रखूंगा  ।  माननीय  सदस्य  उद्देश्यों

 और  कारणों  के  विवरण  से  संतुष्ट  हो  सकते  हैं  या  |

 श्री  टी०  बी०  विट्रुलराव  :
 बहुत  अ्रसंतोषजनक  है  ।  विधेयक  के  इस  उपबन्ध  को  कि

 संसद  के  सत्र के  समय भी  राष्ट्रपति  विधान बना  सकता  है  यह  सभा  स्वीकार  नहीं  कर  सकती

 fait  ato  पी०  नायर  )  :  माननीय  मंत्री  को  ऋ्रावनकोर-कोचीन के  विधान  मण्डल

 के  सामने  निलंम्बित  विधेयकों  की  संख्या  दर्शाने  वाली  अनुसूची  इसके  साथ  लगानी  चाहिये  शर

 कारणों भर  उद्देश्यों  के  विवरण में  यह  भी  होना  चाहिये था  कि  संसद्‌  के  पास  उनका  निपटारा करने

 के  लिये  समय  नहीं  होगा  ।  अर  क्या  विवरण  देने  नह कप् पव  इस  सभा  के  अध्यक्ष  का  परामर्श  लिया  गया

 था  ?  इस  बात  का  फैसला  भ्रध्यक्ष  महोदय  सभा को  करना है  कि  क्या  त्रावणकोर-कोचीन राज्य

 के  कार्य  के  लिये  समय  दिया  जा  सकता  है  ।

 महोदय
 :

 मैं  इस  विषय  पर  चर्चा  की  अनुमति  नहीं दे  सकता  ।  इन  बातों पर  बाद  में  विचार

 किया  जा  सकता  है  ?  अब  मैं  इसे  सभा  के  मतदान के  लिये  रखूंगा  ।  क्या  माननीय  मंत्री  कुछ  कहना

 चाहते
 हैं  ?

 श्री  दातार
 :

 जहां  तक  पहली  बात  का  सम्बन्ध  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  के  विधान  मण्डल

 के  सामने  ३  या
 ४

 विधेयक  निलंबित  हैं  ax  विधियां  बनाने  के  लिये  राष्ट्रपति  को  कुछ  शक्ति  की  आवश्यकता

 विशेष  कर
 इसलिये  कि  वे  विधेयक  काश्तकारी के  बारे  में  हैं

 मूल  अंग्रेजी  में  ।

 *भारत  के  सूचना-पत्र  असाधारण  भाग  २,  भ्रनुभाग  २,  दिनांक  I5-Y-¥E  में  प्रकाशित ।
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 [  श्री  दातार |

 जहां  तक  दूसरे  cet  का  सम्बन्ध इस  विधेयक के  लिये  यथाशीघ्र समय  देना  आपके  ऊपर

 निर्भर  विधेयक  के  गुण  श्रवगुणों  सम्बन्धी  दूसरे  सभी  seal  पर  तब  चर्चा  की  जब  मामला

 विचारार्थ  पेश  होगा  |

 fat  कामत :  क्या  इसी  सत्र  में
 ?

 महोदय
 :

 मैं  समझता  हूं  इसी  सत्र  में  इसका  निपटारा  किया  जायगा

 प्रशन  यह  हैं  :

 राष्ट्रपति  को  न्रावनकोर-कोचीन राज्य  के  विधान-मण्डल  की  विधियां  बनाने की
 शक्ति

 प्रदान  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की  अनुमति  दी  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 श्री  दातार
 :

 मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 लोक  प्रतिनिधित्व (  द्वितीय  विधेयक

 महोदय
 :

 श्री  सभा  इस  प्रस्ताव  पर  अग्रेतर  विचार  करेगी कि
 लोक  प्रतिनिधित्व

 PEE  में  भ्रग्नेतर  संशोधन  करने  वाले भाग  | लि  राज्य  सरकार  eRe,

 संशोधन  कुछ  श्रानुष॑गिक  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।

 मंत्री  पाटनकर  )  :
 माननीय  सदस्यों  के  भाषणों  को  सुनने  के  बाद  मैं  उत्तर  दूंगा

 |

 श्री  Go  Fo  गोपालन  :
 यह  विधेयक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विधान  है

 ।
 प्रवर  समिति

 के  सदस्यों  ने  कुछ  संशोधन  किये  हैं  किन्तु  खेद  है  कि  सरकार  ने  उनमें  से  कुछ  महत्वपूर्ण  संशोधनों

 को  स्वीकार नहीं  किया  है  ।  देश  में  संसदीय  लोकतन्त्र  लाने  के  लिये  यह  श्रत्याव्यक है  कि  जनता  के

 निधियों  का  चयन  ल  स्वतन्त्रता  एवं  निष्पक्षता से  किया  जाय  ।  जनता  को  मताधिकार

 अधिकार  दे  देना  ही  काफी  नहीं  अपितु  उनको  ऐसे  भ्र वसर  भी  देने  चाहिये  कि  वे
 अपना

 शिकार  reg  ढंग  स्वतन्त्र  रूप  से  तथा  निष्पक्ष  होकर  प्रयुक्त  कर  सकें  लोकतंत्र  में  मतदान
 व्यक्ति

 किः
 के  स्वतन्त्र  विचारों का  द्योतक  है  ।  मतदाता  को  स्वतन्त्र  राय  देने के  लिये  किसी  भी  प्रकार की

 रुकावट  नहीं  होनी  चाहिये  |  पिछले  श्राम  चुनावों  गांवों  में  देखा  गया  हैं  कि  जमींदार  किसानों

 पर  अपना  प्रभाव  डालते हैं  और  यहां  तक कि  निर्वाचन के  दिन  मतदान के  लिये  उन्हें  नहीं
 जाने

 दिया  गया  था  ।  त्रावणकोर-कोचीन  में  कुछ  धर्म  के  ठेकेदारों  ने  परचे  बटवाये  कि  यदि  कांग्रेस  को
 मत

 नहीं  दिया  गया  कौर  किसी  दूसरे  दल  को  मत
 दिया  गया

 तो  वे  दैवी  प्रकोप  के
 शिकार  होंगे ।  जब

 ऐसे  मामले  उच्च  न्यायालय में  लाये  गये  तो  दुर्भाग्यवश  उसका  निर्णय  भी  यही  था  कि  कुछ  मामलों  में

 ऐसा  हो  सकता  है  |

 [  उपाध्यक्ष महोदय  पीठासीन  हुए

 अगला  प्रदान  धन  देंने  के  बारे  में  है  ।  भ्रष्टाचार की  प्रथा यें  न  केवल  संसदीय  अथवा  राज्यीय

 निर्वाचनों  में  ही  पाई  जाती  हैं  अपितु  पंचायत  के  निर्वाचनों  में  भी  पाई  जाती  हैं  ।

 एक  बात  की  श्र  श्री  कामत  ने  कल  ध्यान  दिलाया  था  कि  कुछ  प्रान्तों  में  महात्मा  गांधी

 श्र  प्रधान  मंत्री  के  चित्र  लेकर  कहा  जाता  है  कि  wae  उम्मीदवार  को  मत  दो  क्योंकि  उसको

 मत  देने  का  कांग्रेस  को  तथा  इन  चित्र  वालें  व्यक्तियों  को  मत  देना  है
 ।

 इस  प्रकार  खुले  तोर

 स  उन  लोगों  को  फुसलाया  जाता है

 बााााय्गाल्‍ल्‍। एएए मूल  अंग्रेजी
 में  ।
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 प्रथम
 श्राम  चुनावों के  बारे

 निर्वाचन  आयोग  ने
 अपने  प्रतिवेदन  में  दो  बातों  की  कौर  ध्यान

 दिलाया था  ।  पहली  बात  यह  कि  चुनाव  दलीय  भावना के  भ्राता  पर  संचालित नहीं  होने  चाहियें

 शर  दूसरी  बात  यह  है  कि  सत्ता  प्राप्त  दल  को  झपना  प्रभाव  नहीं  डालना  चाहिये  |  विधेयक में  इन्हीं  दोनों

 बातों  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 यदि  विरोधी  सदस्यों  के  संशोधनों  में  से  कुछ  संशोधन  स्वीकार  किये  गये  तो  निश्चय  ही  ये

 दोनों  कमियां  दूर  हो  जायेंगी  ।

 स्वतन्त्र रूप  से  निष्पक्ष  निर्वाचन  करने  के  लिये  विधेयक  में  निर्वाचनों  की  प्रक्रिया  कौर

 प्रतिनिधियों के  चुनने  की  प्रक्रिया  के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  उपबन्ध
 होने  प्रावश्यक हैं  ।  इस  विधेयक

 के

 उपबन्ध कया  हैं  ?  के  खण्ड  को  लीजिये  ।  यह  कहा  गया  है  कि  जो  दो  वर्ष  से  अधिक के

 लिये जेल  गये  हैं  वे  भ्रनहें  होंगे  और  चुनाव  नहीं लड़  सकते ।  मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  ars कि

 स्वतन्त्रता से  पूवे  ग्राम  के  नेता  तथा  सदस्यों ने  भी  कई  वर्षों  तक  कारावांस  भोगा है  झ्ौर कई लोगों कई  लोगों

 को  तो  aia  कारावास  का  दण्ड  मिला था  ।  उन  दिनों  निर्वाचन  के  समय  जब  तत्कालीन  सरकार

 निर्वाचन में  भाग  लेने  के  लिये  इस  भ्राता पर  अनुमति  नहीं  दी  थी  तो  इसका  विरोध  किया  गया  था  ।

 किन्तु  राज  जब  ares  पास  शक्ति है  कौर  दूसरी  श्राप  यह  दावा  करते  हैं  कि  चुनाव  स्वतन्त्र  रूप  से

 श्र  निष्पक्ष  हों  तो  फिर  इस  प्रकार  ये  खण्ड  विशेष  का  उपबन्ध  क्यों  किया  गया  है  ।  एक  संशोधन

 रखा  गया  था  कि  जिन  व्यक्तियों  के  जेल  जाने  का  कारण  नैतिक  कदाचार  नहीं  था  उनको

 नहीं  करना  चाहिये ।  इसे  स्वीकार  किया  जाना  चाहिय े।

 संविधान  के  भ्र तु सार  श्राप  एकਂ  व्यक्ति  को  उसी  शभ्रपराध के  लिये  केवल  एक  बार  दण्ड  दे  सकतें

 एक  व्यक्ति  जो  एक  बार  जेल  जा  चुका  है  उसे  छूटने  पर  चुनाव  में  भाग  लेने  के  लिये  wae  घोषित
 कर  दुबारा  दण्ड  क्यों देते  हैं  ?  प्रत्येक  व्यक्ति  का  यह  मूल  अ्रधिकार  हैं  कि  वह  अपनी  राय  प्रकट  करें  ।

 यह  उसकी  इच्छा  पर  निर्भर  करता हैं  कि  वह  सरकार  के  उन  कामों  के  विरुद्ध  जिन्हें  वह  नहीं  पसन्द

 करता  अपनी  राय  दे  |  उस  बारे  में  हमारा  एक  संशोधन  था  जो  स्वीकृत  नहीं

 मैं  समझता हूं  कि  विरोधी दलों  से  बदला  लेने के  लिये  ही  यह  रखा  गया  है  ।  राज्य  पुनर्गठन

 mat के  सिलसिले में  बहुत  से  लोगों  को  बन्दी  बनाया  गया  शर  बहुतों  को  दो  वर्ष  से  अधिक  का

 कारावास  दिया गया  ।  यहां  तक
 कि

 इस  सभा  के  एक  सदस्य  को  दस  वर्ष  का  कारावास मिला  है

 wears  विदेशी  सरकार  के  नियमों  के  अधीन
 जेल  में  हैं

 ।
 उनके  बारे  में  क्या

 होगा ?

 fat  पाटनकर :  हम  उसे  सज़ा  नहीं  मानते  |

 श्री ए०  Fo  गोपालन :  मुझे  प्रसन्नता  हैं  कि  अ्रनहेत  नहीं  ठहराये  गये  ।  मैं  पुछना  चाहता हूं  कि

 जो  बम्बई में  प्रदर्शन  के  सिलसिले  में  दो  वर्ष  से  अधिक  के  लिये  कारावास  में  डाल  दिये  गये  हैं  उनका  क्या

 होगा ?  कभी-कभी  हड़ताल  कर  देंने  पर  मज़दूरों  को  दो  ag  से  अधिक  कारावास  के  लिये  भेजा  जाता है

 निर्वाचन के  समय
 व्यक्तियों

 को
 श्रपनी

 राय  प्रकट  करने
 का

 मूलभूत  अधिकार  किन्तु  साथ ही  बहुत
 सी  अ्रनहूंतायें भी  हैं  जिनके  द्वारा  हज़ारों  व्यक्तियों  का  यह  afar  छीन  लिया  जाता  है  ।  जब  तक  ये

 बातें  मौजूद  हैं  तब  तक  इस  विधेयक  के
 द्वारा

 लोग  aw  विचार
 अधिक  स्वतन्त्रतापुर्वक  कैसे  प्रकट

 कर  सकते हैं  ?

 निर्वाचन  निक्षेप
 की  ५००

 रुपये
 की  राशि

 घटा  देनी  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में  जो  संशोधन

 रखा  गया  था  वह  स्वीकृत  नहीं  गया  ।  इसका  तात्पर्य  यह  gar  कि  जिस  व्यक्ति  के  पास  ५००

 रुपये  नहीं  होंगे  वह  चुनाव  नहीं  लड़
 सकेगा  ।  एक  संशोधन  इस  बारे में  भी  रखा  गया था  कि  wa

 ह

 मूल  अंग्रेजी ी ira  ।
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 ए०

 के०  गोपालन

 दलों  को  भी  रेडियो  से  प्रसारण  करने  के  बारे  में  सुविधायें  दी  जानी  चाहिये  ।  मतदाताओं जनता

 को  कुछ  लाभ  दिये  जा  सकते हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  नियम

 बनाकर  संसद्‌  के  सम्मुख  रखें  ।  जो  संशोधन  रखे  गये  थे  यदि  उन्हें  स्वीकार कर  लिया  जाय  तो
 चुनाव

 स्वतन्त्र  रूप से  wie  निष्पक्ष  हो  सकते हैं  ।  मुझे  खेद  है  कि  सरकार ने  चुनाव  आयोग  के  दोनों

 भूत  सिद्धान्तों  को  स्वीकार  नहीं  किया

 एन०  सी०  चटर्जी  )  :  मैं  भिन्न  विचार  रखते  हुए  भी  श्री  पाटनकर  को  हिन्दू

 शिकार  विधेयक  ate  लोक  प्रतिनिधित्व  जैसे  विधेयकों  को  सफलतापूर्वक  सदन  में  प्रवर्तित  करने  के  लिये

 बधाई  देता  हूं
 ।

 मैं  देखता  हूं कि  हमने इस  विधेयक  में  कुछ  सुधार
 किये  हैं

 ।
 पहला  यह  है  कि

 निर्वाचन

 mart को  यह  शक्ति  दी  कि  वह  बेहूदी  श्रनहताओओं को  हटा  सके  ।  दूसरी  बात  यह  कि  हमने  कुप्रथाओं

 का  पता  लगाना  श्रासान  कर  दिया  है  जिनसे  चनाव  में  श्री  उतनी  गड़बड़ी  नहीं  हो  सकती  ।  तीसरी

 बात  यह  ह  कि  हमने  नामनिर्देशन  प्रक्रिया को  भी  सरल  बना  दिया  है  ।  पर  अंत  में  हमने  न्यायाधिकरण

 प्रक्रिया
 को  भी  आसान बना  दिया  है  ।  मैं  चाहता हूं  कि  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  का  संशोधन  स्वीकार

 किया  जायें  जिससे  निर्वाचन  व्यय  का  लेखा  निर्वाचन  याचिका  के  cea  फाइल  किया  जाए

 जिससे  सफल  उम्मीदवार  को  परेशान  करने  के  लिये  किसी  प्रकार  की  बेईमानी  न  की  जा  सक
 |

 मुझे  विश्वास  है
 कि

 श्री  पाटनकर  को  ही  राज्य  पुनर्गठन
 सम्बन्धी  ऐसा  विधेयक

 निकट  भविष्य
 म

 प्रस्तुत  करना है  जिससे  भाग  ख  कौर  ग  श्रेणी  के  राज्यों  का  कृत्रिम  भेद  दूर  हो  जायेगा  उनमें

 समानता  लाई जा  सकेगी ।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  उपरि  सीमा  निर्धारित  की  गई  है  किन्तु  उसका  पालन

 कठोरता पूर्वक  नहीं  किया  जाता  ।  यदि  उपरि  सीमा को  प्रभावी  बनाना  है  तो  श्री  देशपांडे के  संशोधन

 क  भ्राता  को  स्वीकार  किया  जाना  चाहिये  जिससे कि  सभी  दल  समान  स्थिति  में  हों
 ।

 यदि  किसी

 विशेष  उम्मीदवार  के  विद्वेष  हित में  धन  व्यय  किया  गया है  तो  उसका  विवरण  भी  इसमें  सम्मिलित

 होना  चाहिये  ।

 श्री  गोपालन  के  साथ-साथ  मुझे  भी  खेद  है  कि  धारा
 ७  के  खण्ड  को  भ्र भी तक  नहीं  हटाया

 गया  है  ।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  इस  बात  का  श्रीनिवासन  दिया  गया  है
 कि

 कुछ  लोग  जो  गोवा  के
 सत्याग्रह में  जेल  गये  हैं  किसी  प्रकार से  श्रनहूंता  सम्बन्धी  हानि  नहीं  होगी  ।  क्योंकि  ऐसा  करना

 संविधान  के  प्रतिकूल  इस  कारण  इन  उपबन्धों  का  रखना  ठीक  नहीं  है  ।  मुझे  बद  है
 कि

 श्री  कामत  का  अन्य  व्यक्ति  का  रूप  धारण  करने  म्वर्न्ध  खंड  स्वीकार  नहीं  किया  गया ।  मुझे  खेद  है

 कि  कांग्रेस  जैसे  बड़े
 दल  ने

 जिसके
 नेता  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  जैसे  व्यक्ति  इस  खंड

 का
 विरोध

 किया है  ।  इससे  पता  लगता  है  कि  वे  यह  नहीं  चाहते  कि  चुनाव  स्वतन्त्र  रूप  से  कौर  निष्पक्ष  हो ं।

 मैं  यह  भी  चाहता था  कि  मंत्रियों  के  दौरो ंसे  सम्बन्धित  संशोधन  स्वीकार  किया  जाय  ।  उप

 निर्वाचन  के
 समय

 हम  देखते  हैं
 कि  मंत्री  कुछ न  कुछ  सरकारी  काम  निकाल  कर  प्रचार  कार्य  करते

 ।  इससे वें  जनता  पर
 सरकारी  प्रभाव  डालकर  मत  लेना  चाहते  मैं  चाहता  हूं

 कि
 ऐसी  चीजें

 रोकी  जायें  ।  मुझे  विश्वास है  कि  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  या  पंडित  जैसे  लोग  यह  नहीं  चाहते  कि

 निर्वाचनों  में  उनके  पक्ष  की  सफलता  बेईमानी  से  हो  किन्तु  मैं  यह  श्रवण  चाहता  हूं  कि  ऐसे  तरीके  अपनाने

 चाहिये जो  सब  की  समझ  में  करा  सकें  और  लोग यह  समझें  कि  वह  कोई  अनुचित उपाय  नहीं  अपना

 रहे  हैं  ।

 ft
 Th विधेयक  में  संशोधन  करते  समय  हमें  विशेष  तौर  पर  इस  बात पर

 ह

 चिन्ह

 निर्धारण
 के  बारे

 में
 जो

 संतोष  व्यक्त  किया
 गया

 हूँ
 उसे  दूर  किया

 जाय
 ।

 मैं  नहीं  चाहता
 चाहता कि  मंत्री जी

 मूल  wast में  ।



 १८  १९५६  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  ३७२४५

 निर्वाचन  आयोग  पर  कोई  अनुचित  प्रभाव  डालें  किन्तु  निर्वाचन  आयोग  स्वयं  इस  प्रकार  कार्य  करे  जिससे

 कि  शिकायत  का  मौका न
 मिले  ।

 मुझे  खेद  है  कि  इस
 विधेयक

 में  नैतिक  दृष्टि  से  किये  गये  are

 जैसा  उपबन्ध  इस  विधेयक  में  नहीं  है  ।  में  समझता  हूं  कि  इससे  किसी  प्रकार  की  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 मुझे इस  बात  से  पूर्ण  सन्तोष  है  कि  प्रवर  समिति  ने  इसमें  काफी  सुधार  किया  है  |  कुछ  भ्र नहं ताओं को

 हटा  देना  वास्तव  में  एक  बहुत  बड़ा  सुधार  है
 ।

 इससे  एक  बहुत  बड़ा  लाभ  यह  है  कि  चुनाव  स्वतन्त्र  रूप

 से  तथा  निष्पक्ष रूप  से  हो  सकेंगें  ।  न  केवल  मत्री  ही  प्रत्यक  व्यवित  को  बहुत  रहना  होगा  |

 यह  एक  ऐसा  प्रयत्न  है  जिससे  हमारे  देश  में  लोकतन्त्र  उचित  रूप  से  कार्य  कर  सकेगा  |

 1  श्रीमती  जयश्री  )  :  इस  विधेयक  में  निर्वाचन  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने के  लिये

 मैं  मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देना  चाहती  हूं  ।  हमारी  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  अपूर्व  थी  ।  हमारा  प्रथम  निर्वाचन

 भी  हमने  दिखा  दिया कि  हमारे  लोग  यद्यपि  निरक्षर  हैं  परन्तु  वे  सभ्य  ढंग  से  व्यवहार कर a
 सकते  हैं  ।

 मुझे  अ्रपनी  महिलाओं पर  गर्व  शिक्षित  होते  हुए  भी  मतदाताओं  की  आराधी  संख्या  महिलाओं

 की  थी  ।  गत  निर्वाचन  में  लगभग  ५१  प्रतिशत  मतदाताश्ों  ने  मत  दिये  जिससे  यह  सिद्ध  होता  है  कि

 भ्र निवार्य  मतदान  की  भ्रावव्यकता  नहीं है

 कुछ  सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  है  कि  मतदान  के  ढंग  में  परिवर्तन होना  चाहिये  ।  परन्तु मैं  समझती

 हूं  कि  गत  निर्वाचन  के  मतदान  के  ढंग  से  सुगम  कोई  ढंग  नहीं  हो  सकता

 मैं  प्रसन्न हूं  कि  हमनें  भ्र धिक तम  व्यय की  सीमा  निर्धारित  करने  वाले  खण्ड  में  परिवर्तन  नहीं

 किया  है  ।  यदि  हम  इस  पर  स्थिर  नहीं  रहते  तो  हम  सदस्यों  को  लेखे  में  गड़बड़  करने  का  देंगे

 सदस्यों  को  यह  अवसर  नहीं  देना  चाहिये  ।

 मुझे a  है  कि  हमारी  निर्वाचन  प्रक्रिया  से  सभी  दलों  के  साथ  न्याय  होगा
 कौर  उसमें  केवल

 बहुसंख्यक  दल  का  हित  नहीं  है  ।  यह  पक्षपात  रहित  निर्वाचन  प्रक्रिया  sae  मुझे  तराशा है  कि  भ्र गले

 निर्वाचन  भी  शांत  wie  सभ्य  ढंग  से  होंगे ।

 श्री  एम०  के०  मेल  )  :  सभा  में  कई  बार  कहा  गया है  कि  वयस्क

 शिकार  के  पर  सामान्य  निर्वाचन  इस  दश  में  लोकतन्त्र  के  सब  से  बड़े  अनुभव  थे  ।  परन्तु

 के  संशोधनों से  पता  चलता हैं  कि  लोगों  में  मताधिकार  प्रयोग  के  लिये  उत्साह  पैदा  करने  के  लिये  कोई

 प्रयत्न नहीं  है  ।

 द्वितीय  वाचन  के  लोक
 प्रतिनिधित्व  विधेयक  जिस  रूप  में  हमारे

 सामने  है  उसमें  निर्वाचन  प्रक्रिया
 को

 पर्याप्त  रूप  से  सुगम  नहीं  बनाया  गया  है  ।  इंगलैण्ड भ्रमण  देशों

 से  तुलना  करते
 समय  हमें  देश

 की
 कठिनाइयों  को  नहीं  भूलना  चाहिये  |  यहां  साक्षरता

 की
 कम  प्रतिशतता  कौर  संचार  साधनों  की  कठिनाई  है  ।  मुझे  खेद  है  कि  इन  तथ्यों  पर  विचार  नहीं  किया

 गया

 श्री  गोपालन  कौर  श्री  चटर्जी  ने  कहा
 कि

 दो
 at

 या  अधिक  बन्दी  रहने  शादी  से  मतदाता

 उम्मीदवार  बनने  के  लिये  ्  हो  जाता  है  ।  सरकार  को  यह  नियम  हटा  देना  चाहिये  क्योंकि  लोकतन्त्र

 में  छोटी  से  छोटी  मांग  पूरी  करने के  लिये  व्यवहारिक  waar  का  axa  लेना  पड़ता  है  ।  यह  कहा

 गया  हैं  कि  निर्वाचन  भ्रायुक्त  उस  नियम में  ठीक  कर  सकता है  ।  ऐसे  भ्र निष् चित  अधिकार  किसी

 कारी  प्राधिकारी को  नहीं  देने  चाहियें  ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 [  श्री एम०  के ०  मैत्र ]

 मेरे  मित्र  श्री  गोपालन  ने  बताया  है  कि  इस  देश  में  निक्षेप  राशि  कम  होनी  चाहिये  ।  लोक-सभा

 are  राज्य  सभाओं  के  लिये  इस  समय  निर्धारित  निक्षेप  राशियां  प्रतिव्यक्ति  राय  के  अ्रनुकूल  नहीं  हैं
 ।

 निस्संदेह  इस  सम्बन्ध  में  देवा  की  भ्रामक  अवस्था  का  ध्यान  रखना  चाहिये

 गत  चार  वर्षों  में  मंत्रियों  are  उपमंत्रियों  ने  कोई  अच्छी  ्  प्रारम्भ  नहीं  की  हैं  ।  तीन  ही

 सप्ताह  पूर्व  कलकत्ता  के  उपनिर्वाचन  में  मैंने  देखा  कि  मंत्री  सरकारी  कारों  में  भाषण  देने  के  लिये  गये
 थे  ।

 अ्रधिकार  को  दुरुपयोग  से  रोकने  के  लिये  नियम  बनाने  चाहिये
 च७५ १७. १७ ७

 मंत्रियों  को  प्रसारण  की  सुविधा  देने  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  जब  निर्वाचन  से  पुर्व  अ्रथवा

 पश्चात  मंत्री  सरकार  के  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  भाषण  प्रसारित  करते  हैं  तो  ठीक  है  परन्तु  निर्वाचन  के  समय

 उनके  द्वारा  ऐसा  करने  से  लोगों  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 संशोधनों  का  उद्देश्य  निर्वाचन  प्रक्रिया  को  सरल  बनाना  कौर  भष्टाचार को  रोकना  होना

 चाहिये  था
 ।

 परन्तु  खेद  हैं  कि  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  ।  झूठे  रूप  से  किसी  कौर  का  नाम  धारण  करने  के

 सम्बन्ध  में  श्री  कामत  के  साधारण  सुझाव  को  भी  स्वीकार  नहीं  किया  गया ।  सरकार  को  यह  सुझाव

 स्वीकार कर  लेना  चाहिये  था  ।

 गत  निर्वाचनों में  मतदान  स्थानों  से  ४५०  इलाका  पत्र  गुम  हो  गये  ।  ऐसी  बातें  समाप्त होनी

 चाहिये  ।  हमें  ara  at  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  विरोधी  पक्ष  के  सुझावों  को  स्वीकार कर  लेगी

 परन्तु ऐसा  लगता  है  कि  सरकार ने  सत्ताधारी  दल  को  सत्तारूढ़  रखने  के  लिये  ही  ये  संशोधन

 रखे

 श्री  कामत  :  सर्वप्रथम मुझे  इस  बात  पर  खेद  है  कि  यह  अधिनियम तक

 जम्मू  कौर  काइमीर पर पर  लागू  नहीं  हैं  ।  विधि-करिये  मंत्री  ने  निर्वाचन  ग्रा योग  की  श्लाघा की
 स्वभावतः

 सर्वप्रथम  जम्मू  श्र  काश्मीर  को  इस  आयुक्त  के  क्षेत्राधिकार  में  लाना  चाहिये था

 मुझे  यह  खेद  है  कि  मैंने इस  उपबन्ध  के  लिये  कि  जब  कोई  दल  उच्च  न्यायालय  में

 करने  की  सूचना  दे  तो  निर्वाचन  न्यायाधिकरण  को  कार्यवाही  रोकनी  जो  संशोधन  प्रस्तुत  किया

 था  उसे  स्वीकार  नहीं  किया  गया  ।  मुझे  विश्वास  है
 कि  इस  सम्बन्ध  में  व्यवहारिक  कठिनाइयां

 पैदा

 होंगी  कौर  फिर  सरकार  को  संयोजक  विधेयक  लाना  होगा  ।

 दल  द्वारा  उम्मीदवारों के  निर्वाचन  में  व्यय  करने के  सम्बन्ध  में  जिस  संशोधन  का

 कल  सभी  विरोधी  दलों  नें  विरोध  किया  था  उसके  सम्बन्ध  में  मुझे  पता  लगा है  कि
 सरकार  की

 स्वीकृति  की  विभिन्न  व्याख्यायें की  जा  रही  सरकार  द्वारा  इस  संशोधन  के  शब्दों  को  नहीं  च

 इसकी  भावना  को  स्वीकार  करना  चाहिये  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  गया  तो  मैं  इसे  सरकार  की  दुर्भावना

 शर  बेईमानी  समझूंगा  ।  मैं  आशा  करता  हूं कि  सरकार  विपक्ष  की  सामूहिक  भावनाओं का  ध्यान

 रखते हुए  विशिष्ट  नियमों  का  उपबन्ध  करेंगी  जो  इस  संशोधन  की  भावना  के  अनुकूल होंगे  ।  मैं  श्री  ए  ०

 के०  गोपालन  के  इस  सुझाव  का  हार्दिक  समर्थन  करता हूं
 कि  यदि  सरकार  वस्तुतः  यह  चाहती

 है  कि  सभा  स्वतन्त्र  ौर  पक्षपातहीन  निर्वाचन  के  लिये  नियमों  की  जांच  करे  तो  खण्ड  ८१  के

 अ्रधीन  बनाये  गये  नियम  अगले  सत्र  में  संसद  के  दोनों  सदनों  के  समक्ष  wad  चाहियें ।  उससे  हमें

 इतना  समय  मिल  जायेगा  कि  हम  नियमों में  सभा  के  दोनों  पक्षों  के  तात्पर्य  को  समन्वित  कर  सकेंगे  ।

 मैंने  यह  संशोधन  रखा  था  कि  गलत  नाम  धारण  करने  को  भष्टाचार  करार  देना  चाहिये  ।

 सभा
 ने  इसे  स्वीकार  नहीं  किया ।  मुझे  भय  है

 कि
 यह  स्वीकृति की  प्रतिक्रिया  दूसरे  पक्ष

 के
 लिये

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 6.0
 बहुत  भ्रशोभनीय होगी । देहात में होगी  ।  देहात  में  एक  शब्द  कहते  सुना  गया  है  वह  ह  चार  सौ  बीसਂ  ।  यदि  यह  संशोधन

 स्वीकार नहीं  किया  गया तो  लोग यह  बार-बार  कहेंग ेकि  यह  सरकार  चार सौ  बीस  है  ।

 श्री  वेंकटरामन
 :  संविधान के  अध्याय  ३  के  अतिरिक्त  जिस  विधान  से  भारत

 के  लोगों  को  राजनैतिक  अधिकार  प्राप्त  होते  हैं  वह  लोक  प्रतिनिधित्व विधेयक  है  ।  सभा के  सभी

 पक्षों
 ने  जो  इस  विधान  का  समर्थन  किया  है  उससे  पता  चलता है  कि  न  केवल  दादों  १  भावना

 को  दृष्टि  से  भी  सरकार  लोकतन्त्र  को  प्रचलित  करने  के  लिये  इच्छा  इस  पर  कुछ  श्राक्षेप
 किये  गय ेहैं  जिनका  कांग्रेस  की  ax  से  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।  श्री  ए०  Ho  गोपालन  ने  कहा

 था  कि  मतदाताश्रों  को  मत  देने  के  लिये  डराया  धमकाया  गया  था  ।  ये  केवल  एक  दल

 पर  ही  नहीं  लगाये  जा  सकते  दूसरे  दल  के  सम्बन्ध  में  भी  बहुत  कुछ  कहा  जा  सकता  हैं  ।

 fat Yo  Fo  गोपालन :  मैं  ने  किसी  दल  विशेष पर  आरोप  नहीं  लगाय ेथे  वरन्‌ यह  कहा  था

 कि गत  सामान्य  निर्वाचनों  में  ऐसी  बातें  हुई  थीं  जो  कि  नहीं  होनी  चाहियें  ।

 श्री  वेंकटरामन :  इस  स्पष्टीकरण के  लिये  मैं  श्री ए०  Ho  गोपालन  का  धन्यवाद  करता हूं  ।

 जो  विधि  अधिनियमित की  जा  रही  हैं  इससे  निर्वाचन  याचिकाओं के  निबटारे के  सम्बन्ध  में

 बहुत  सुधार किया  गया  है
 ।

 पहले  इन  मामलों  के  सम्बन्ध
 में  बहुत  गड़बड़

 थी
 ।

 यह  ज्ञात नहीं  था
 कि

 निर्वाचन  न्यायाधिकरण  के
 निर्णय

 के  पश्चात्‌  किस  प्राधिकार  के  पास  भ्रमित  करनी  चाहिये
 |  यह

 सब  गड़बड़  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।  हम  ने  उपबन्ध  कर  दिया हैं  कि  उच्च  न्यायालय  के  समान

 किसी  ऐसे  प्राधिकारी  के  पास  की  जा  सकती  है  जिस  पर  सभी  दल  संतुष्ट  हों ।

 निर्वाचन व्यय  के  सम्बन्ध  में  मैंने कहा  था  कि  यदि  खण्ड  ७७  के  उपखण्ड  (४)  को  हटा  दिया

 जाये तो  इससे  यह  वाद-विवाद  पैदा  होगा कि  दल  का  व्यय  उम्मीदवार  के  ग्रनुज्ञेय व्यय  में  सम्मिलित

 होना  चाहियें  अथवा  नहीं  ।  मैंने  यह  भी  कहा  था  कि  दल  ने  बिना  निश्चित  सीमा  के  जो  व्यय  किया  उसे

 निर्वाचन  व्यय में  सम्मिलित नहीं  समझा  जायेगा  ।  उपखण्ड  (४) को  हटाने  का  प्रभाव  स्पष्ट  था ।

 मेंने  शर  प्राय  कुछ  कांग्रेसी  सदस्यों  ने  दल  के  व्यय  पर  सीमा  लगाना  चाहा  था  क्योंकि  कई  प्रकार

 के भ्रारोप  लगाये  जा  रहे  हैं  ।  श्री  मेहता  ने  दो  दिन  पहले  कहा  था  कि  कांग्रेस  ने  ३  करोड़

 रुपये  एकत्र  किये  थे  ।  श्री  कामत  नें  कल  कहा  था  कि  ५  करोड़  रुपये  एकत्र  किये  गये  थे  ।  यह  सर्वथा

 निरपेक्ष  ऐसे ही  आरोप  भ्र ौर  लगाये  गये  हैं  कि  oer  दलों को  विदेशों  से  धन  मिला  केवल

 अफ़वाहों पर  विधान  नहीं  बनाया  जा  सकता  |  मैंने  संशोधन  २२४ में  सुझाव  दिया  था  कि

 सभा  परिपत्र  निकालने  शादी  पर  दल  के  व्यय  को  उपयुक्त  व्यय  समझना  चाहिये  ।  इसके

 भ्र ति रिक्त  व्यय  को  Hae  समझा  जाये  ।  वह  स्वीकार  नहीं  किया  गया ।  wa  विपक्ष  को  यह  नहीं  कहना

 चाहियें  कि  वे  कुछ  ate  चाहते  थे  भ्र ौर  उन्होंने  किसी  ate  बात  के  लिये  मत  दिया  है  कि  सरकार

 को  उनके  भ्र भि प्राय  का  पालन  करना  चाहिय े|

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  मैं  निर्वाचन  विधि  में  किये  गये  सुधारों  की  सराहना

 करता हूं  ।  भारत  जैसे
 बड़े  देव  में  इतनी  विभिन्नता यें

 हैं  कि  कोई  भी  दल  सभी  को  संतुष्ट  नहीं  कर

 सकता  |

 में  भविष्य  की  प्रो  देखना  चाहता  हूं  ।  यदि  श्राप  समाज  की  समाजवादी  व्यवस्था  का  निर्माण

 करना  चाहते  हैं  तो  उसके  लिये  एक
 कौर

 प्रकार  की  लोकतन्त्र  सरकार  कौर एक  कौर  प्रकार  की  निर्वाचन
 f

 पद्धति  का  निर्माण करना  होगा ।  इसके  लिये
 अंग्रेज़ों

 की  लोकतन्त्र  की  पद्धति  पर्याप्त  नहीं  इस
 =)

 समय  अनिवार्य  मतदान  का  विरोध  किया  जा  रहा  ट  भविष्य  में  इस  सदन
 ह  में

 वे  राजनीतिज्ञ

 गए  अंग्रेजी  में
 ।
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 [  श्री  एस०  एस०  मोर े]

 oat  ot  दरिद्र  होंगे  परन्तु  लोकप्रिय  होंगे  ।  वे  सदन  में  आरा  सकें  इसके  लिये  अनिवार्य  मतदान
 wage  होगा  ।

 में  एक  शर  सुझाव  यह  देना  चाहता था  कि  यहां  जो  बहुसंख्यक  दल  हो  वह  देश  की  बहुसंख्यक
 राय

 को
 व्यक्त

 करने  वाला  होना  चाहिये  we  उसके  लिये  हमें  निर्वाचन  पद्धति  में  भी  परिवर्तन

 करना  होगा  ।  जब  तक
 सत्ताधारी

 दल
 में  बहुमत  की  भ्र भि व्यक्ति  न  हो  उसे  लोगों  के  बहुमत  का

 प्रतिनिधि
 नहीं  कहा  जा

 सकता
 ।  अल्प-संख्यक  मतों  से  सत्ताधारी  होना  धोखापूर्ण है  ।  इसे  a

 करना  होगा  |

 मेरे  मित्र  श्री  कामत  ने  गलत  नाम  धारण  के  सम्बन्ध  में  संशोधन  रखा  था  ।  परन्तु  इस

 बड़े  देश  में  उम्मीदवार  सभी  मतदाताओं  को  नहीं  जानते  ।  हमारे  शत्रु  किसी  व्यक्ति  द्वारा  पर नाम

 धारण  करवा  के  निर्वाचन
 को

 हानि  पहुंचा  सकते  हैं  ।  परनाम  धारण  को  रोकने  का  तो  सब  से
 अच्छा  साधन  यह  है  कि  मतदान  सभी के  लिये  अनिवार्य  बना  दिया  जाये

 मुझे  विश्वास  है  कि
 विधि

 कार्य  मंत्री  निर्वाचन  पद्धति  में  कौर  सुधार  करने  के  लिये  एक
 शौर  विधान  लायेंगे  |

 श्री  वल्लाथरास  )
 :

 में  समझता  हूं  कि  यह  प्रथम  अवसर  है  जबकि  दोनों  पक्षों  ने  एक

 दूसरे  के
 प्रति  समान  सहिष्णुता  प्रकट की  है  ।

 यह  निर्वाचन  विधि  हमारे  देश  की  न  होकर  इंग्लैण्ड  की  है  ।  हम  इसकी  बुराइयां  भी  जानते

 हैं  पौर  Rev  से  इसके  बारे  में  जानते  हुए भी  हम  अपने  यहां  कोई  भिन्न  कौर  सुधरी  हुई  निर्वाचन
 पद्धति

 न
 बना

 सके  ।  कुछ  मित्रों  ने  हमने  जो  कुछ  किया  हैं  उस  पर  प्रसन्नता  प्रकट  की  है  ।  हमारे

 यहा ंके  दो-एक  व्यक्तियों
 ने  १  लाख  या  ७५,०००  रुपये  निर्वाचन  में  व्यय  किये हैं  जिससे  वे

 लिये
 हो  गये

 ।
 यद्यपि  कांग्रेस  अभी भी  उन्हें  खड़ा  करना  चाहती किन्तु  वे  मना  कर  रहे हैं

 ।  इसी

 प्रकार  मेरे  विरोधी  ने  २'५  लाख  रुपया  व्यय  किया  था  ।  कुछ भी  हो  इस  बारे में  मुझे  केवल यह  कहना

 है  कि  व्यय की  कोई  अधिकतम  राशि  नहीं  निश्चित  की  जानी  चाहिये  ax  व्यय  की  विवरणी  नहीं

 सम्बद्ध  की  जानी  चाहिये  ।  इस  विषय  में  तो  प्रत्येक  व्यक्ति  को  मनमाना  aol  शक्ति  के  य्

 व्यय  करने  का  अधिकार  होना  चाहिये  ।

 इस  अंग्रेजी  पद्धति  के  पाठ-नौ  दोष  हमारे  यहां भी  लागू  होते  ह्  पहला  दोष  तो  यह  है

 कि  निर्वाचन  पद्धति  प्रभावी  कौर  वास्तविक  नहीं है  ।  दूसरा  दोष  यह  कि  दल  प्रणाली  के  कारण  बवकफ ८ ह
 गेर-जिम्मेदार  शौर  मानवीय  मनोविज्ञान  का  कुछ भी  ज्ञान न  रखने  वाले  लोग  चुन  लिये  जाते हैं  ।

 इसका  तीसरा  दोष यह  है  कि  यह  तरीका  खर्चीला  होने के  कारण  उम्मीदवार  की  वित्तीय  स्थिति

 को  कमजोर  कर  देता  समय  की  कमी  के  कारण  उन  सारे  दोषों  का  उल्लेख  कर  सकना  सम्भव

 नहीं  |  इससे  न  केवल  स्वतन्त्र  निर्वाचन में  ही  बाधा  पड़ती  हैं  अपितु योग्य  सदस्य  नहीं  चुने  जाते  |

 मेरा  निवेदन  है  कि  निर्वाचन  विधि  से  ही  राष्ट्रीय  कल्याण  की  सुरक्षा  की  जा  सकती  है  ।

 मेरी  समझ  में  यह  नहीं  भ्राता  कि  क्या  लोकतन्त्र  का  तात्पयं यही  है  कि  वे  पढ़े-लिखे  प्रो  ग्र योग्य  लोग  ही

 चुने  जाकर  मुख्य  मंत्री  अथवा  राज्य  विधान  सभाओं  के  सदस्य  बनाये  जायें
 ।

 यदि  हमें ऐसे  ही
 लोगों का  निर्वाचन  करना है  तो

 फिर  शिक्षा पर  इतना  धन  व्यय  करने  में  हमें  लज्जा
 ।

 में  किसी  मनुष्य  को  निर्वाचन  के  अधिकारों  से  वंचित  नहीं  करना  किन्तु  इतना  श्रव्य  चाहता

 हूं  कि  केवल  योग्य  कौर  कुशल  व्यक्ति  चुने  जाने  चाहिये  ।  जब  तक  ऐसे  प्रतिनिधि  नहीं  चुने  जाते

 तब  तक  अन्य
 महत्वाकांक्षायें  प्राणी  बेकार  हैं

 ।

 ५ प्रंग्रेजी  में  ।
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 इस  कारण  हमारी  सरकार  को  भी  इस  पर  विचार  करना  चाहिये  ।  इंग्लैण्ड में  भी

 लेबर  पार्टी  नें  एक  संकल्प ore  किया  था  कि  अध्यक्ष  की  भ्रध्यक्षता  में  एक  समिति  इस  wea  पर  विचार

 करने  के  लिये  नियुक्त  करें  इसी  प्रकार  हमारे  यहां  भी  निर्वाचन  पद्धति  के  बारे  में  जो  नियम  बनाये  जाने

 हें उन  पर  स्वयं  अध्यक्ष  महोदय  की  नियत  में  स्वतन्त्रतापूर्वक  विचार  किया  जाना  चाहिये  |

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 हम  चाहते हें  कि  Gys  से  जो  युग  प्रारम्भ  हता  है  उससे  पुराने  युग  का  प्रीत  होकर  एक  नया

 युग  आरम्भ  हो  जिससे  हमारी  योजनायें  पूरी  हो  सकें  भविष्य  में  राष्ट्र  का  हित  हो

 श्री  ato  जी०  देशपांडे  भ्रध्यक्ष  जन  प्रतिनिधित्व  विधान  इस  सदन  में

 स्वीकार  होने  के  बधाई  के  उद्गारों  का  यहां  पर  उच्चारण किया  जा  रहा  है  ।  यह  समय  निन्दा

 करन के  लिये  या  नुक्ताचीनी  करने के  लिये  व्यतीत  नहीं  करना  हैं  ।  भी  यहां  पर  कहा  गया  ह

 कि  हमारा  जो  सरकारी  दल  है यह  इस  समय  बड़ा  उत्तरदायी  रहा है  भ्र ौर  रिसपौंसिव  रहा है  पहले

 समय  की  अपेक्षा  और यह  रिसपौंसिवनेस  उसनें  विरोधी  दलों की  बात  को  सान  कर

 दिखा  दी  है  ।  परन्तु  मुझे  माननीय  श्री  हि वकट रामन  का  भाषण  सुनने  के  बाद  यह  प्रतीत  होता  है  कि

 हमारा  सरकारी दल  जो  है  उसने  हमारा  कहना  स्वीकार  नहीं  संशोधन  श्री  वेंकटरामन दे

 रहे थे  उनको  स्वीकार  नहीं  किया  ।  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  जान  बूझ  कर

 दान  ]  पदा  करेंगे  ।  और  पार्टियां  चाहें  कुछ  करें  लेकिन  कांग्रेस  वाले तो  दो-चार  करोड़

 रुपया  खर्च  करके  दिखा  उनका  कहना  था  कि  तुम  इसका  विरोध  करते  इसमें से  दोष
 निकालते  इसका  बदला  लेंगे  प्रौढ़  अरब  दूसरों  को  रोना  पड़ेगा  |  फ्रस्ट्रेशन  से

 कोई  सुधार  हो  सकता ऐसा  में  नहीं  मानता  हुं  ।  में  तो  इस  बिल की  तरफ  इस  दृष्टि
 सें

 देखता

 हूं कि  जो  चुनाव  होन  है ंव  अच्छी  ढंग  से  निष्पक्षतापूर्वक हों  ak  न्यायोचित हों  ।  मुझे  यह

 शिकायत  जरूर  हैं  कि  पिछले  चनावों  में  सरकारी  प्रभाव॑  डाला  गया  था  कौर  दूसरे  देवों  में

 जो  बातें  नहीं  होती  हें  वे  बातें  यहां  हुई  मिनिस्टर  सरकारी  कारें  लेकर  घूमते  थे  कौर  भ्र पने
 प्रभाव  से  काम  लेते  थे  ।  जहां  तक  सरकारी  नौकरों का  ताल्लुक  कुछ  को  फेहरिस्त में  से

 निकाल लिया  है  लेकिन  आपने  हमारा  संशोधन  स्वीकार  नहीं  किया है  i  फिर  भी  wa  जो  कानून बना

 इसको हम  बड़ी  कद्र की  नजर  से  देखते  हें  ।  सब  देखने  वाली  चीज  यह  है  कि  जो  नियम  श्राप
 बनाते

 हैँ  जो
 रूल्स

 are  बनाते वे  कसे  बनाते हैं
 ।  इससे  भी  ज़रूरी  चीज  जो  देखने  वाली

 है  वह  यह  है  कि  श्राप  कहां  तक  इन  सब  नियमों का  पालन  करते  हें  किस  प्रकार  से  चुनाव

 करवाते  wat  यहां  पर  बताया  गया  है  कि  मिस्टर  एटली  शापने  घर  की  मोटर  गाड़ी को  लेकर

 तथा  art  पत्नी को  उसका  सार्थी  बना  कर  इलैक्शन  के  दिनों में  घूमा  करते  थे
 ।

 इसक  विपरीत  हमारे  प्रधान  मंत्री  सरकारी  एयरोप्लेन  लेकर  इलेक्शन  के  दिनों  में  देश  भर

 में  घूमते  हमारे  मिनिस्टर  लोग भी  सरकारी  कारों  को  लेकर  तक  जहां  पर  भी  उपचुनाव

 हुए  हैं  जसे  भला  त्रावणकोर-कोचीन  श्रीकिशन  टूर  के  बहाने  वहां  का  चक्कर

 लगाते  थे
 कनवेसिंग  करते  थे

 |
 we  में  चाहता हूं  कि  जो  सरकारी  पक्ष हैं

 तथा  जो

 विरोधी  दल  हें  तथा  जितनी भी  दूसरी  पार्टियां वे  तमाम  अच्छी  भावना  से  इस  कानून को  यदि

 कार्यान्वित  करने का  यत्न  करेंगी तो  इस  देश  में  जो  लोक-राज्य  या  जनतन्त्र  आपने  लाया है  वह  यशस्वी

 हो  सकता हू  ।

 fat  बमन
 जातियां

 )  :  श्री  कामत  नें  झपने  भाषण  में  खण्ड

 ४१  के  बारे  में  जो  शिकायत
 की  ह  उसमें  कोई  तथ्य  नहीं  है  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में  ।
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 बर्मन  |
 चल

 यदि  मेरे  माननीय  मित्र
 संशोधित  खण्ड  ४१  पढ़ें तो  उन्हें  पता  कि  चुनाव  में  कुछ

 काल

 विदेश  के  व्यय  का  सारा  हिसाब  रखकर  चुनाव  समाप्त  हो  जाने  के  ३  प्रस्तुत  करना  चाहिये

 धारा ७७  की  उप-धारा  (४)  से  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  दल  का  व्यय  इस  हिसाब  में  नहीं  aa  |

 किन्तु  चूंकि  उसका  तीब्र  विरोध  किया  गया  हमने  उस  उप-धारा  को  निकाल  देने  की  सम्मति दे  दी

 जहां  तक  इस  दल  का  सम्बन्ध  श्री  गाडगिल  का  कथन  है  कि  दल  को  भी  हिसाब  रखना

 चाहिये ।  किन्तु  उनका  यह  मतलब  नहीं  है  कि  दल  का  हिसाब  उम्मीदवार के  हिसाब  में  सम्मिलित

 किया  जाये  ।

 श्री  कामत
 :

 श्री  गाडगिल ने  ऐसा  ही  कहा  था  ।  उन्होंने  कहा कि  दल  की  राय के  साधन  भी

 बताये जाने  चाहिये  ।

 श्री  बर्मन  :  जहां  तक  मैं  समझ  सका  उन्होंने  यह  नहीं  कहा  था  |  इसके  मैं  माननीय  मित्र

 से  पूछना  चाहूंगा कि  क्या
 किसी  उम्मीदवार के  लिये  यह  सम्भव  होगा  कि  वह  व्यय  का  उतनी  भ्रमणी

 प्रकार  से  हिसाब  रख  सके  जितनी  अच्छी  तरह  किसी  श्रेखिल  भारतीय  दल  या  मान्यताप्राप्त  दल

 आदि  का  रखा  जाता  है  ।  यदि  ऐसा  सम्भव  तो  फिर  हम  यह  प्रस्ताव  कैसे  रख  सकेंगे  कि  उम्मीदवार
 के  चुनाव  के  व्यय  के  हिसाब  में  दल  का  व्यय  भी  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  ।  इससे  बड़ी  कठिनाई

 होगी  क्योंकि  हमारी  विधि  के  पराधीन  उसे  राशि  व्यय  करने  की  भ्र नुम ति  है  जिसका  निर्धारण

 निर्वाचन  अयोग  करेगा  ।  यदि  कोई  उम्मीदवार  नियत की  गई  उच्चतम  राशि से  कम  व्यय  करता

 हूँ  तो  क्या  होगा ?

 माननीय  सदस्य
 :  निर्धारित  राशि  से  अधिक  व्यय  करने पर  पदच्युत  कर  दिया

 जायेगा  ।

 श्री  बमन  :  उम्मीदवार  afar  भारतीय  संगठन  का  हिसाब  नहीं  रख  सकेगा  कौर न  यही  चीज

 होगी  कि  चुनाव के  दौरान में  दल  द्वारा  किये  गये  व्यय  को  उम्मीदवार  के  व्यय के  विवरण  में

 किया  जाये  ।

 कामत  :  पहले ऐसा  होता  रहा  है  ।

 श्री  इसका  उपाय  एक  ही  है  भ्र ौर वह  यह  कि  भ्रमित  भारतीय दल  जनता  को  यह

 बताये  कि  समय  ate  परिस्थितियों के  श्रतुसार  वे  झ्र पनी  नीतियों  का  a  चुनाव  के  दौरान  में  किये

 गये  वादों  का  पालन  कर  रहे  हैं
 ।  सभी  दलों  का  यह  deg  है  कि  वे  प्रश्न  कार्यों  से  जनता  को

 करें  ag  चुनाव  के  दौरान  में  दल  के  कार्यों
 को

 रोक  दिया  जाये
 ?

 ऐसा  भला  कैसे हो  सकता  इस

 चीज  को  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  |  इसमें  चोरी  छपे  करने  वाली  कोई  चीज  नहीं  है  ।  हमने  पवित्र

 आत्मा  से  यह  सब  किया है  ।

 सरदार  हुकम  सिंह  मैं  विधि  ara  मंत्री कों  इस  विधि  को

 पूर्वक  सर्वप्रथम  प्रस्तुत  करने  के  लिये  बधाई  देता  हूं
 ।

 प्रवर  समिति  ने  इसमें  कुछ  स्पष्ट  सुधार  किये

 इसमें  कुछ  संशोधन  अभी  तक  स्वीकार  नहीं  किये  गये  हैं  ।  नाम-निर्देशन-पत्र  बहुत  सादा  होने

 चाहिये  ।  हम  चाहते  हैं  कि  इसमें  अनुमोदक  का  स्थान  ही  न  हो  !  मुझे  खेद  है  कि  नाम-निर्देशन पत्र  को

 स्वीकार  अथवा  भ्र स्वी  कार  करने  का  शभ्रधिकार  न्यायाधिकरण  पर  ही  छोड़  दिया  गया  हैं  ।  वर्तमान  पद्धति

 से  पहले  वाली  प्रक्रिया  अच्छी
 थी  ।  कई  बार  कुछ  पत्र  दूसरे दल  को  गलत  सिद्ध  करने  के  लिये  सम्बद्ध

 कर  दिये  जाते  हैं  सनौर  जब  दूसरा
 दल

 सफल  हो  जाता  है  तो  निर्वाचन  याचिका  दी  जाती  है  ak  तमाम

 vast  में  ।
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 परेशानी  उठानी  पड़ती है  ।  यदि  पहले  जो  प्रक्रिया  सुझाई  गई  थी  वह  गई  होती  तो  अच्छा

 होता  ।  मैं  इससे  सहमत  नहीं  कि  इससे  चुनावों में  विलम्ब  होता  या  सारे  भारत
 में  एक  साथ  चुनाव

 न  हो  कराते  ।  प्रधिनि्णय  के  लिये  कुछ  समय  दिया  जा  सकता  था  ।  खेद  है  कि  यह  कभी  तक  किया  नहीं  जा

 सका है

 निर्वाचन  न्यायाधिकरण  में  एक  जिला  न्यायाधीश  भी  होगा  ।  यह  कच्छ  हम  लोगों का  विचार

 है  कि  जो  न्यायाधीश  कभी  सेवा  में  हैं  उन  पर  सरकार  का  प्रभाव  रहेगा  कौर जो  भ्रवकाश  प्राप्त

 वे  स्वतन्त्र  होंगे  किन्तु  मेरा  अनुभव  इससे  कुछ  विपरीत है  |  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  इसमें कुछ  अवनति

 हो  गई  है  ।  बड़ी  गड़बड़ी  तो  उस  समय  होती  हैं  जबकि  एक  व्यक्ति  निर्वाचित  होकर  at  जाता  है  कौर

 बाद में  उसे  पदच्युत  कर  दिया  जाता  है  ।  हम  पहले  वाला  तरीका  क्यों  न  अ्रपनायें  जो  स्वीकृत  हो  चुका

 था  जिससे  कि  गजट  में  प्रकाशित  होने  के  बाद  प्रभावी  हो  |  इससे  उसे  उच्च  न्यायालय  में  जाकर

 रोकने  का  रादेश  जारी  करवाने  के  लिये  दो  या  तीन  दिन  मिल  जायेंगे  ।  किन्तु  विमान दशा  में  वह  रादेश

 तत्काल  लागू  होगा  ।  मेरा  विरोध  यह  है  कि  जब  यह  तय  ga  था  कि  तीन  व्यक्ति  निर्णय  देंगे  पौर  उनका

 निर्णय  अन्तिम  निर्णय  होगा  तथा  किसी भी  न्यायालय में  इसके  बारे में  प्रश्न  नहीं  किया  जा  सकता

 तो  गजट  में  प्रकाशित  हो  जाने  के  गर चाट  यह  क्यों  लागू  किया  गया  ।  निर्णय  करने  के  लिये  केवल  एक

 da  gar  विधेयक  में  यह  उपबन्ध  है  कि  इस  area के  विरुद्ध  केवल  उच्च  न्यायालय  में  ही  भ्रमित

 की  जायेगी  ।  यह  सब  कुछ  किया  गया  है  |  कहा  यह  जाता हैं  कि  यह  तत्काल  ही  लागू  होगा  ।  इस  बात

 पर  जोर  दिया  गया  है  कि  निर्वाचन  याचिका  फाइल  करने के  बाद  निर्वाचन  व्यय  करना

 चाहिये हमने  इस  बात  की  व्यवस्था की  है  कि  इसके  लिये  उ्पारिसीमा  निर्धारित  की  जानी  चाहिये  ।

 के  ही  विवरण  भेजना  चाहिये  अन्यथा  इस  उपरिसीमा का  कोई  wet  नहीं  होगा  ।

 व्यय  परिसीमा  के  भीतर  ही  होना  चाहिये  विरोधी  दलों  को  यह  अवसर  देना  चाहिये  कि  वे  इस  बात

 की  जांच  करें  कि  व्यय  सीमा  के  भीतर  ही  होता  है  ।

 यह  कहा  गया  था  कि  याचिका  देने  वाले  व्यक्ति  को  विवरण  की  जांच  करने  के  लिये  वहां  नहीं

 जाना  चाहिये
 ।

 जब  हमारी  विधि  में  यह  व्यवस्था  की  गई  हैं  कि  उपरिसीमा  होनी  चाहिये  ate  विवरण

 भेजने  चाहिये  तो  याचिका  प्रस्तुत  करने  वाले  व्यक्ति  को  उस  विवरण को  दिखाने  में  क्या  आपत्ति

 हो  सकती  उस  विवरण  में  कमियां  निकालने  के
 लिये

 उसे  अ्रवसर  मिलना  चाहिये

 पाटनकर
 :

 तृतीय  वाचन  के  समय  जो  झ्रालोचना  की  गई  थी  मैँ  उसकी  विस्तार  में  चर्चा

 नहीं  करूंगा  क्योंकि  कुछ  ऐसे  मामलों  पर  जहां  मतभेद  था  मुझे  अ्रपने  विचार  प्रकट  करने  का  अवसर  मिला

 है  ।  मैँ  तो  यंह  कहूंगा  कि  ऐसे  महत्वपूर्ण  मामलों  में  जनता  एकमत  हो  सकती  है  किन्तु  मैं  इस  समस्या
 को

 एक  दूसरे  दृष्टिकोण से  देखूंगा ।

 जैसा  कि  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करते  समय  मैंने  कहा

 हम  इस  मामले  को  केवल  एक  दल  विशेष  की  दृष्टि  से  नहीं  देखते ते  हैं  चाहे  वह  सत्तारूढ़  हो  अथवा  विरोध

 में  ।  सम्पूर्ण  देश  के  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमें  यथासम्भव  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  चुनाव

 जो कि  संसदीय  लोकतन्त्र  के प्राधा  स्वतन्त्र  रूप  से  हों  ।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  कुछ  बातों  को  छोड़कर

 यह  विधेयक  इस  सभा  के  सभी  वर्गों  के  सहयोग  का  परिणाम  हैं  ।  दुर्भाग्य  से  इसमें  कुछ  भ्रन्तविंष्ट  कमियां

 हैं  ।  हमारा  लोकतन्त्र  संसदीय  लोकतन्त्र वादी  है  |  जैसा  कि  पिछले  अ्रवसर  पर  मैंने  कहा  था

 कुट  बातें वे  ही  चली  रही  है  जो  उस  समय  प्रस्तुत  की  गई  थीं  जबकि  हमारा  देवा  स्वतन्त्र  नहीं  था  ।

 हमको  इस  समस्या  पर  उन  परिणामों  के  आधार  पर  विचार  करना  चाहिये  जो  हमने  प्राप्त  किये  हैं
 ।

 अंग्रेजी  में  ।
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 इस  प्रकार  की  कोई  भी  विधि  पूर्ण  नहीं  हो  सकती  थी  ।  ऐसी  कोई  भी  विधि  नहीं  है  जिस पर

 प्रतिशत  सदस्य  सहमत  हों  ।  बल्कि  उन  देशों  में  भी  जहां  पर  संसदीय  लोकतन्त्र  प्रणाली  कई  शताब्दियों

 से  चल  रही  यह  विधि  समय-समय  पर  प्राप्त  किये  गये  अनुभवों  के  आधार  पर  ही  विकसित  हुई  है  ।

 उस  दृष्टि  से  मैँ  यह  कहने  में  हम  का  करता  हूं  कि  इतना  मतभेद  होने  पर  भी  इस  प्रश्न  पर  प्रवर

 समिति  में  बड़े  wea  प्रकार  से  विचार  किया  गया  है  ।  इसलिये  मैं  उन  सदस्यों  जो  यह  समझते  हैं  कि

 उनके  दृष्टिकोण  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  खेद  न  करें  बल्कि  यह  समझने

 का  प्रयत्न  करें  कि  इस  प्रकार
 की

 सदस्यों  के  हल  में  इस  प्रकार  की  बातें  हा  ही  करती  हैं  ।

 प्रजातन्त्र  प्रथम  जिसमें  वयस्क  मताधिकार  दिया  गया  सफल  सिद्ध  |

 मैं  समझता  हुं  कि  कुछ  एक  व्यक्तियों  ने  यह  झ्राशंका  प्रकट  की  थी  कि  इतनी  भारी  भझ्राबादी  को  वयस्क

 मताधिकार देने  का  यह  प्रयोग  सफल  न  होगा  ara  समुचित  रीति  से  कार्य  न  करेगा  |  यदि  वे  उस

 बात  पर  निष्पक्षतापूर्वक  विचार  करें  तो  भ्रनुभव  करेंगे  कि  उनकी  वे  सभी  झ्राश्यंकायें  झूठी  सिद्ध  हुईं  ।  मुझे

 उस  प्रयोग  की  सफलता  पर  गें  है  ।  हमारी  संसदीय  लोक  तन्त्र  प्रणाली  इतने  भारी  पैमाने  में  सफल  हुई

 है  उसने  राष्ट्र  की  सामाजिक  तथा  आधिक  प्रगति  में  बहुत  सहायता  की  है  ।  उस  सफलता  का  श्रेय

 केवल  सरकार  को  ही  नहीं  अपितु  सारी  जनता  को  भी  हमने  इसी  दृष्टि  से  इसकी  परीक्षा  की

 है  कि  क्या  हमने  प्रजातन्त्र  की  जिस  संसदीय  प्रणाली  को  स्थापित  किया  वह  सफल  हुई  या  नहीं
 |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  कया  हम  उस  अनुभव  से  पुरा  लाभ  उठा  रहे  जिसे  हमने  पिछले  चुनावों

 में  प्राप्त  किया  था  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  चार-पांच  विवादास्पद  बातों  के  अन्य  सभी  त्रुटियों

 से  हमने  प्रभुत्व  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  निर्वाचन  आयोग  ने  जो  भी  सुझाव  दिये  उन  पर  अच्छी

 प्रकार से  विचार  किया  गया  है  ate  इस  विधेयक  में  चुनावों  को  सुधारने  का  भी  प्रयत्न  किया  गया  है
 |

 संसदीय लोक  तन्त्र  का  यह  सारभूत गुण  है  कि  एक  लोकतंत्रात्मक  विरोधी  दल  होना  चाहिये  जो
 कि

 उतना ही  समे  तथा  उतना ही  प्रतिष्ठित  जितना कि  शक्तिशाली दल  ott  हमें  वह  स्थिति  प्राप्त

 करनी  है  ।  हम  उस  स्थिति  को  एक  दम  नहीं  पहुंच  सकते  |  परन्तु  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि
 वे  सदस्य

 जोकि  किसी  ऐसी  पार्टी से  सम्बन्ध  रखते  हैं  जो  नेताशाही  में  विशवास  रखती  यह

 अनुभव  करने  लगे  हैं  कि  किसी
 भी

 देश  की  प्रतिभा  केवल  लोकतंत्रात्मक  शासन  में  ही  प्रकट हो  सकती  है  |

 श्री  गोपालन-ने  भी  यही  कहा  कि  यह  सारा  कार्य  संसद्‌  के  नाम  पर  होना  चाहिये  था  |  मुझे  इस  बात-की

 खुशी  है  कि  श्रमजीवियों  की  एक  तानाशाही  में  विश्वास  रखने  वाले  सदस्य
 भी

 यह  भ्रनुभव  कर  रहे  हैँ  कि

 प्रत्येक  काय॑  इसी  लोकतन्त्रात्मक ढंग  से  किया  जाना  चाहिये  ।  वह  भले  ही  इस  प्रकार  के  विचारों से

 पूर्णरूपेण  सहमत  न  परन्तु  फिर  भी  उनकी  कौर  हमारी  मनोवृत्तियों  में  एक  परिवर्तन  होना  चाहिये

 श्र  बड़े  av  की  बात  है  कि  स्थिति  सुधर रही  है  ।  मुझे  बड़े  अच्छे  लक्षण  दिखाई  दे  रहे  हैं  कि  मेरे  वे  सभी

 मित्र  जो  पहले  श्रमजीवियों  की  तानाशाही  में  विश्वास  रखते  wa  उसे  छोड़  कर  संसदीय  लोकतन्त्र

 को  सफल  बनाने  का  विचार  कर  रहे  हैं  ।  इस  महान्‌  परिवर्तन  से  मैं  महान्‌  at  का  च्च्  करता हूं

 आखिर  हर  देश  को  अपना  तरीका  विकसित  करना  पड़ता  है  ।

 वैसे  ही  एक  झर  कठिनाई का  भी  सामना  करना  पड़ा है  ।  न्»  स्वतन्त्रता  के  इतिहास में  हम

 एक  ऐसे  काल  से  गुजरे  हैं  जबकि  साम्प्रदायिकता को  प्रोत्साहन  दिया  जाता  था  ।  उसके  परिणामस्वरूप

 हमें  इतनी  भारी  क्षति  उठानी  हमारे  देश  का  विभाजन हो  गया  ।  wa  हमें  नये  सिरे  से  कायें

 प्रारम्भ  करना  है  ।  बड़े  हम  की  बात  है  कि  अब  शुभ  लक्षण  दीख  रहे  सारी  जनता  लोकतन्त्रात्मक

 ढंग  की  बढ़  रही  सात  वर्षों के  बाद  इस  सभा  के  प्रत्येक  सदस्य  का  मन  इसी  बात  पर  केन्द्रित

 हो  रहा  है  कि  देश  में  स्वतन्त्र  तथा  न्यायपूर्ण  चुनावों पर  आधारित  एक  अच्छा  संसदीय  लोकतन्त्र  स्थापित

 हो  ।  उनमें  तब  यह  भावना  जाग्रत  हो  रही  है  प्रौर  मैं  सच्चे  हृदय  से  उनको  धन्यवाद  देता  हूं
 ।  मुझे यह
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 दीखता है  कि  भले  ही  कुछ  मतभेद  वैसे  सभी  सदस्य  इकट्ठ  होकर  इसे  सुधारने का  प्रयत्न  कर

 चुनाव  व्यय  शादी  के  बारे  में  बहुत  कुछ  आलोचना  की  गई  है  ।  मैं  उसके  बारे  में  पहले  ही  बहुत

 कुछ  कह  चुका  अरब  भ्र ौर  कुछ
 भी

 नहीं  कह  सकता
 |

 निर्वाचन  भ्रायोग  ने  उन  शझ्राधारों  जहां  कोई  भी  नैतिक  पतन  नहीं  किसी भी

 अनेकता  को  हटाने  में  कभी  भी  संकोच  नहीं  किया  परन्तु  फिर  भी  हमारी  इच्छा  यह  नहीं  है  कि  यदि

 किसी  व्यक्ति  को  बम्बई  में  सत्याग्रह  करने  पर  कलकत्ता  में  कोई  हड़ताल  करने  पर  कुछ  सजा  दी

 गई  है  तो  उसे  व्यर्थ  में  ही  दण्डित  किया  जाये  ।  परन्तु  कठिनाई  यह  है  कि  नैतिक  पतन  के  सम्बन्ध में

 हमारे  विचार  समय  समय  पर  बदलते  रहते  हैं
 |

 इस  सम्बन्ध में  मैं  एक  बात  पूछना  चाहता  हूं  ।  राज्य  से  प्रकृति  से  भ्रामक  क्या  तात्पये  है
 ?

 क्या  यह  सरकार  के  प्रति  द्रोह  हं  ?  कदापि  नहीं  ।  राज्य  के  प्रति  द्रोह  का  एक  विशेष  निश्चित  अर्थ  है  ।

 मैं  समझता हूं  कि  प्रत्येक  देशभक्त  नागरिक  यह  मच्छी  प्रकार  से  समझता  हैं  कि  उसका  क्या  ग्रह  ।

 तो  भी  यह  एक  ऐसी  शब्दावली हैं  जिसका  झ्रनुचित  लाभ  उठाया  जा  सकता  है  प्रौर  उठाया  जा  रहा  है  ।

 हो  सकता  है  कि  निरोध  तथा  अन्य  बातों  से  कुछ  एक  लोगों को  कठिनाइयां हुई  परन्तु वे  सभी  बाते

 हमारे  देश  के  बाहर  की  हैं  ।

 मित्रों का  कहना  हैं  कि  उनके  cea  का  मैं  कोई  उत्तर  नहीं  देता  हुं  ।  परन्तु मैं  क्या  उत्तर

 जबकि  श्री  कामत  यह  कहते  हैं  कि  यह  सरकार एक  सरकारਂ  है  ।  इस  प्रकार  का  मैं

 क्या  उत्तर  दे  सकता  हूं
 ?

 मैंने  इस  श्रमजीवियों  की  तानाशाही  पर  भी  विचार  किया  है  ।  यह  ठीक  नहीं  है

 कि  हम  नये-नये  शब्दों  के  आविष्कार  पर  ही  भ्रांति  करते  रहें
 |

 मझ  से  एक  बड़ा  ही  विचित्र  सा  प्रशन  पुछा  गया  था  ।  मैंने  धारा  ७७  के  महत्व  को  समझाने  का  बड़ा

 प्रयत्न  किया  था  ।  मैंने  भ्रमणी  प्रकार  से  समझाया  था  कि  उसमें  खण्ड  (४)  को  रखने  का  वास्तविक  उद्देश्य

 क्या  था  ।  मैं  ने  बताया  था  कि  इस  धारा  के  खण्ड (४)  धारा ७७  (१)  में  ake  कुछ  नई  बात  नहीं

 जोड़नी  वह  तो  केवल  स्थिति  स्पष्ट  करने  के  लिये  है  ताकि  लोग  उसे  प्रगति  प्रकार  से  समझ  सकें

 धारा  ७७  के  आधार  को  अ्रधिक  स्पष्ट  करने  के  लिये  ही  यह  कहा  गया  है  कि  प्रचार  प्रिया  किसी  अन्य  कार्य

 पर  किया  गया  खर्च  उसमें  न  दिखाया  जाये  ।  उसमें  कई  कठिनाइयां हैं  जिनका  मैं  कई  बार  उल्लेख  कर

 चुका हुं  ।  परन्तु  वास्तव  में  वह  कोई  भयंकर  वस्तु  नहीं  है  |  वह  खण्ड  तो  केवल  यही  बताता  है  कि  हमें  करना

 क्या है  ।  उस  खण्ड  को  वहां  पर  रखना  उचित  भी  है  क्योंकि  हम  चाहते  थे  कि  किसी  भी  पार्टी  द्वारा

 किया  भया  कोई  भी  खर्चे  दिखाने  की  कोई  झ्रावश्यकता  नहीं  है
 ।  कई  एक  व्यक्ति  उस  खण्ड  को  व्यर्थ  में  ही

 हौवा  समझ  कर  उसका  विरोध  करने  लगे  ।  मेंने  भी  यही  कहा  कि  नन्दा  है  कि  उसे  छोड़  दिया  जाये

 और  aa  हमने  उसे  छोड़  दिया  है
 ।

 जब  हमने  उसे  छोड़  दिया  है  तो  wa  कुछ  लोग  दुःखी  हो  रहे  हैं  कि

 क्या  कर  दिया  गया  है  ।  परन्तु  दुःखी  होने  की  कोई  बात  नहीं  है  ।  बाप  चाहते  थे  कि  उसे  छोड़  दिया

 जाये  हमने  छोड़  दिया  है  ।  लोकतन्त्र  देश  में  सरकार  का  यह  कर्तव्य  है  कि  वह  विपक्ष  के  दष्टिकोण

 को  स्वीकार  और  इसीलिये  हमने  भी  उस  दृष्टिकोण को  एकदम  स्वीकार कर  लिया  था  उनके

 मन  में  यदि  झ्राशंकायें  हैँ  तो  उन्हें  में  शीघ्र
 ही

 दर  करने  का  प्रयत्न  करूंगा
 |

 झ्राशंकाओं  के  दूर  होने  पर
 भी

 विधि  के  शब्दों  की  प्रो  मत  उसकी  भावना
 को

 समझने  का  प्रयत्न  कीजिये |  चय  यह  कार्य  है

 बड़ा  क्योंकि कोई  व्यक्ति  कहेगा कि  इसका  भावार्थ  यह  है  भ्र  दूसरा  कहेगा  कि  इसका  भावार्थ

 और कुछ
 प्रौढ़

 इस  प्रकार
 से

 स्थिति  बड़ी  उलझ  जायेगी
 |

 विधान  का  वास्तविक  उद्देश्य  कया  है  ?

 उसका  उद्देश्य  यही  है
 कि

 हमारे  जो
 भी

 विचार  हों  उन्हें  ठीक-ठीक  स्पष्ट  Wea]  में  किया  जाये  ।
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 हम  जानते हैं  कि  विभिन्न  प्रसंगों  में  शब्दो ंके  विभिन्न  अर्थ  होते हैं  कौर यह  स्वयं  में  एक  विज्ञान है  ।

 हमने  स्पष्ट  तथा  विशिष्ट  रूप में  इसे  रखा  था  परन्तु  कुछ  लोगों  का  विचार  पर  मत

 जाइये  बल्कि  भावना  पर  जाइयेਂ

 श्री  कामत
 :

 हमें  प्रसन्नता  है  कि  आपने  इसे  हटा  दिया ।

 श्री  पाटनकर  जब
 सरकार

 इसे  स्वीकार  कर  चुकी  तो  कुछ  wea  व्यक्ति  यह  कहते  हैं
 कि  ag  नहीं  समझ  सके  हैं  कि  इसके  पीछे  भावना क्या  है  ।  वे  यह  समझते  थे  कि  वे  एक  प्रसिद्ध  पुस्तक

 के  उस
 नायक

 की
 भांति  दैत्य

 के
 साथ  शूरवीर  बनकर  युद्ध कर  रहे  हैं  asa की  हत्या  कर

 रहे  हैं  जो  हवाई  चक्की  से  युद्ध  करते  सम्  यह  समझता था  कि  वह  एक  दैत्य से  जूझ  रहा है
 अर

 तरन्त
 में  उसे  यह  पता  चला  कि  वह  बिल्कुल  भी  दैत्य  नहीं  था  ।  फिर  भी  यह  एक  विभिन्न विषय  है  ॥

 हम  चाहे  जो  कुछ  भी  करें  उन  सभी  बातों  का  विरोध  श्रवनीय  मंत्रियों  उनके  उपायों  की

 अरन्य  सभी
 बातों

 की  आलोचनायें की  गई  हैं  ।  यह  श्रालोचनाओओं के  लिये  अवसर  था  ।  इन  सभी  बातों

 के  होते  हुए  भी  मुझे  विश्वास  हैं  कि  लोक-सभा  के  माननीय  सदस्यों  ने  निर्वाचन  विधान  उचित  तथा

 स्वतन्त्र  निर्वाचनों  के  सम्बन्ध  में  हम  जिस  भावना  को  श्रस्तनिंहित  रखना  चाहते  उसके  भ्रमित  अनुरूप
 a  अघिक

 सरल  बना  दिया
 भ्रालोचनाशओं

 के  होते  हुए  भी  मैं  यह  कहूंगा कि  लोक-सभा के  प्रत्येक

 पक्ष
 ने  अ्रपनी  भ्रांत  से  सर्वोत्तम  कार्य  करने  का  प्रयत्न  किया है  ।  परन्तु  जब  निर्वाचन  का  मामला

 aren तो  निःसंदेह  पक्ष-भावना भी  वहां  जाएगी  ।  किन्तु  जहां  तक  वर्तमान  विधेयक  का  सम्बन्ध

 मेरे  विचार  में  हमें  इस  पर  विभिन्न  दृष्टिकोण  से  देखना  चाहिय े।

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  कामत  ने  पूछा  था  कि  इस  विधि  को  जम्मू  तथा  काश्मीर  पर  भी  क्यों  न  लागू

 किया  जाये
 ?

 मैं  विधि-कार्य मंत्री  मैं  संविधान  को  छोड़  नहीं  सकता  ate  सभी  प्रकार  की  बातें

 नहीं  कर  |  राष्ट्रपति  के  जिस  area  द्वारा  हमने  विधियां  बनाने  का  अघिकार  दिया  उसमेंਂ  विशिष्ट

 रूप  से  कहा  गया  है  कि  ३२५,  ३२६,  ३२७,  ३२८  तथा  ३२९ भ्रनुच्छेदों को  लुप्त  किया  जायेगा  ।  संविधान

 के  श्रनुच्छेंद
 ३२७

 द्वारा  हमें  जो  अधिकार  दिये  गए  उनके  ail  हम  यह  विधि  पारित कर  रहे  हैं  ।

 मैंने कल  बताया  था  कि  संविधान  aaa  उचित ही  निर्वाचन  शभ्रायोग को  एक  स्वतन्त्र  प्राधिकारी

 बनाया गया  है  ।  भ्रनुच्छेंद  ३२७  के  प्रधान  विधान  बनाने  के  लिये  संविधान  हमें  कुछ  अधिकार देता  है

 यदि इस  रादेश  से  उस  भ्रनुच्छेद  को  लुप्त  कर
 दिया

 गया  तो  जम्मू  तथा  काश्मीर  पर  इसे  लागू
 ७५,०५६  ७

 करने  के  लिये  इस  विधान-मंडल  में  मेरे  लिये  करने  योग्य  कुछ  भी  शेष  नहीं  रह  जाता  ।

 हम  वृहत्तर  पर  विचार  करते  ह्  समस्या  के  समाधान  के  सम्बन्ध  में  हमारे  दृष्टिकोण

 तथा  हमारे  धैर्य  में  मतभेद है  ।  परन्तु मुझे  प्रसन्नता  है  कि  इस  लोक-सभा में  शौर  उन  लोगों में

 जो  किसी  समय  यह  समझते थे  कि  हमें  जितना  कुछ  करना  चाहिये  उतना  नहीं  कर  रहे  यह  प्रवृत्ति

 हैकि सभी  संबंधित  व्यक्तियों  के  संतोष  के अनुसार, सदैव के लियें प्रश्न का सदैव  के  लिये  प्रश्न  समाधान  करने के

 सम्बन्ध  हर  सम्भव  कार्यवाही  की  जा  रही  है  |  वह  समय  दूर  नहीं  है  जब  इस  प्रकार की

 जिसे  हमें  लोक-सभा में  सुनने का  waar  मिला  सुनने  में  नहीं  करायेगी  ।  इस  समय  मैं  केवल  यही

 HE  सकता हूं  ।

 श्री  कामत
 :

 क्या  राष्ट्रपति  के  रादेश  का  कार्यक्षेत्र  विस्तृत  करना  सम्भव नहीं  है  ?

 श्री  पाटनकर
 :

 इस  अ्रवस्था  में  नहीं  है  ।  ऐसी  सभी  बातों को  करने  के  लिये यह  समय  उपयुक्त

 नहीं है  |  a

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 १८  १९५६  जीवन  बीमा  निगम  विधेयक  ३७३५

 मैं भ्रन्त में विरोधी में  विरोधी  पक्ष  सहित  सभी  सदस्यों  कौर उन  सदस्यों  का  भी  धन्यवाद  करना

 चाहता  जिन्होंने  उपबन्धों  पर  मतभेद  प्रकट  किया था  शर  जिनके  दृष्टिकोणों  को  मैं  स्वीकार

 नहीं
 कर

 सकता  था  ।  इस  समय मैं  केवल  इतना ही  कहना  चाहता  हूं  कि  स्वतन्त्र  तथा  निष्पक्ष

 चनों  पर  आधारित  संसदीय  लोकतन्त्र  के  जिस  आदश  को  हम  अपनाना चाहते  घैर्य रख रख  कर  हम

 यह  भ्रनुभव  करेंग ेकि  इस  विधान  को  अधिनियमित  करके  लोक-सभा  के  प्रत्येक  पक्ष उस

 दर्द  के  अनुकूल  एक  अधिक  अच्छी  भर  भ्रमित  प्रभावशाली  विधि  बनाने  में  भ्रंश दान  दिया  है  ।

 श्री  कामत
 :

 संसद्‌  करे  समक्ष  नियम  कब  प्रस्तुत  किये  जायेंगे
 ?

 पाटनकर  :  ज्यों  ही  वे  निर्मित  हो  जायेंगे  ।

 श्री  कामत  :  क्या  प्रगति  सत्र से  पहले  ?

 श्री  पाटनकर
 :
 मैं  यह  देखूंगा  कि

 उन्हें  शीघ्र  ही  निर्मित  किया  जाता
 इसमें  विलम्ब  नहीं

 किया  जायेगा  ॥

 महोदय  :  यह  है
 :

 ड
 कि  विधेयक  को  संबोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 जीवन  बीमा  निगम  विधेयक

 चित्त  मंत्री  सी  ०  डी०  देशमुख )  : मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 जीवन  बीमा  व्यवसाय  के  लिये  स्थापित  निगम  को  इस  प्रकार  का  सब  व्यवसाय

 हस्तान्तरित  भारत  में  जीवन  बीमा  व्यवसाय  के  राष्ट्रीयकरण  तथा  निगम  के  कार्य

 के  विनियमन तथा  नियन्त्रण  ate  उससे  सम्बन्धित अथवा  प्रासंगिक  मामलों  की  व्यवस्था

 करने  वाले  विधेयक  प्रवर  समिति  प्रतिवेदित  रूप  विचार  किया  जाये  ी

 जीवन  बीमा  व्यवसार  के  राष्ट्रीयकरण  के  लिये  उपबन्ध  करने  के  सम्बन्ध  में  लोक-सभा  द्वारा

 विधेयक
 पर  सामान्य  रूप  से  पहले  ही  विचार  किया  जा  चुका  है  सनौर  उस  समय  मैंने  उन  कारणों

 की

 विस्तार  में  चर्चा  की  जिनके  कारण  सरकार  ने  राष्ट्रीयकरण  करने  का  निर्णय
 किया  अब  हमारे

 सामने  योजना  को  सफलतापूर्वक चलाने  के  लिये  व्यवस्था  का  प्रशन  है  लोक-सभा
 के

 समक्ष  जो  विधेयक

 वह  इस  प्रश्न  का  समाधान  करने जा  रहा  प्रवर  समिति  द्वारा  विधेयक  में  जो  संशोधन  प्रस्तुत

 किये गये  हैं  अहम  उनकी  संक्षेप  में  चर्चा  करूंगा  |
 इसी  a.

 प्रथम  परिवर्तन  जिसका  कुछ  महत्व  खंड  ६  (२)  से  सम्बन्धित  भारत से  बाहर

 व्यवसाय  को  चलाने  में  निगम  के  मार्ग  में  हमने  जिन  कठिनाइयों  को  देखा  मैंने  प्राप़्त  उपबन्ध  विधेयक

 पर  वाद-विवाद के  समय  उनकी  चर्चा  की  थी  ।  मैं  बता  चुका  हूं  कि  निगम  को  वैदेशिक

 औरों  को  हस्तान्तरित  करना  यह  परिवर्तन
 a

 कर  दिया  गया  था  व्यक्ति  शब्द  जोड़ने

 से  यह  स्पष्ट  हो  गया  हैं  कि  यह  प्रक्रिया  अपनायी  जाती  है  तो  व्यवसाय  का  हस्तान्तरण  Ua  समवाय

 को  बिल्कुल  नहीं  किया  जायेगा
 ।

 भारत  से  बाहर  जीवन  व्यवसाय करने  की  भ्र नुम ति  पाने  के  लिये हम

 किसी  भी  विमान  समवाय  की  प्रार्थना  पर  ध्यानपूर्वक सोच  विचार  करेंगे जहां  हमें  यह  विश्वास

 होगा
 कि  सम्बन्धित  समवाय

 के
 पास  पर्याप्त  साधन  हैऔर  देश

 से  बाहर  सफलतापूर्वक  व्यवसाय

 मूल  प्रंग्रेजी  में
 ।



 LORE  जीवन  बीमा  निगम  विधेयक  १८  १९५६

 [ att  सी०  डी०  देशमुख |

 चलाने  के  सम्बन्ध में  पर्याप्त  मात्रा में  कारबार  तो  हम  तुरन्त  ही  आवश्यक  झ्र नुम ति  दे  देंगे कम
 से  कम  उसका

 अपना  वैदैशिक  जीवन  कारबार  उसे  हस्तान्तरित  कर  देंगे
 ।

 अगला  faded  खंड  ८  में  है  ।  यद्यपि  किसी को  भी  यह  ख्याल  हो  सकता  है  कि  एक  महत्वपूर्ण

 संशोधन
 कर

 दिया  गया है  तथापि  ag  परिवर्तन  स्वयं  बहुत  ही  मामूली  हमारी  इस  इच्छा

 को
 शौर  स्पष्ट  रूप  से  प्रकट  करने  के  लिये यह  एक  दूसरा  प्रारूप  मात्र  है  कि  व्यक्तिगत  बीमा  करने

 वालों  द्वारा  स्थापित  सभी  भविष्य  निधियां  इरादी  निगम  में  निहित  रहेंगी  ak  यथा

 अपने  कर्मचारियों  के  लाभ  के  लिये  कुछ  न्यास  स्थापित  करेगा  ।

 खंड  ११  में एक  परिवर्तन जो  केवल  एक स्पष्टीकरण  मात्र है  ।  व्याख्या में  यह  स्पष्ट  है
 कि  सेवा  की  समाप्ति  पर  संचारी  को  जो  प्रतिकर  दिया  जायेगा  वह  ऐसे  किसी  अधिकार  से  अतिरिक्त

 होगा जो  उसने  श्रपनी  ठेके
 की

 सेवा  के  प्रन्तगं त  कमाया  हो  ।

 अरब  मैं  खंड  १२  की
 चर्चा

 करता  हूं  ।  प्रवर  समिति  द्वारा  पुरःस्थापित खंड  ३६  द्वारा  मुख्य
 एजेंटों के  ठेके  खत्म  किये जा  रहे  हैं  ।  मैं  इस  उपबन्ध  के  कारणों  की  यथासमय  wat  करूंगा

 न्
 १२  में  मुख्य  एजेंटों  के  कर्मचारियों  को  निगम  में  खपाने  का  उपबन्ध  ट  ।  यथार्थ  रूप  से  मुख्य  एजेंटों

 के  कमेंचारी  बीमा  समवाय  के  कर्मचारी  नहीं  सरकार  की  इच्छा  यह  थी  कि  बीमा  व्यवसाय  के
 कालिक  कर्मचारियों

 को  जिस  प्रकार का  झ्राइवासन दिया  गया  उसकी  बात  को  छोड़  कर  कौर  अन्य

 प्रकार  से  उन  पर  उचित  ध्यान  दिया  जाए  ।  प्रवर  समिति  इस  सम्बन्ध  में  चिन्तित  थी  कि  मुख्य  एजेंटों  को

 हटाने  से  यह  परिणाम  न  हो  कि  वास्तविक  पूर्णकालिक  कर्मचारी  बेरोजगार  हो  जायें  उसने

 बनी 3  धत  किया  था  कि  सरकार  की  यह  इच्छा  एक  औपचारिक  are  पर  रख  दी  जानी  इसके

 साथ  ही  उन्होंने  यह  अनुभव  किया  कि  यह  भी  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  जो  भी  रियायत  दी
 उसका  उनको  जो  यथार्थ  में  पूर्ण  कालिक  कर्मचारी  नहीं  भुगतान  देकर  निगम  पर  बोझ  डालने

 के  लिये  न  किया  जाये  ।  इस  बात  को  जानना  काफी-आसान है  कि  बीमा  कम्पनी में  नियोजित  कोई

 व्यक्ति  पुरे  समय  a  लिये  नियोजित  हैँ  या  नहीं  ।  किन्तु  मुख्य  एजेंटों  द्वारा  नियोजित  व्यक्तियों  के  बारे
 में  यह  जानना  कठिन  है

 ।
 यही  कारण  है  कि  इस  प्रकार  के  कर्मचारियों  को  स्थान  देने  के  लिये  हमने  कुछ

 कसौटी  निश्चित  की  जिसके  अधार  पर  हम  उन  लोगों  का  पता  लगा  सकेंगे  जो  बीमा  कम्पनियों के

 नियमित  कर्मचारियों  की  भांति  पूर्णरूपेण  बीमा  व्यवसाय  पर  निर्भर  हैं  ।

 खण्ड  १४  में  कुछ  विद्वेष  परिवर्तन  किये  गये  हैं  ।  इस  खण्ड  के  द्वारा  निगम  को  कुछ  सौदों  के  बारे

 दो  ag  के  बजाय  पिछले  पांच  ae  तक  के  जो  सौदे  हैं  वे  प्रारम्भ  किये  जा  सकते  हैं  ।  इस  प्रश्न

 पर  mah  मत  थे  ।  कुछ  सदस्यों  ने  सोचा  कि  बीमा  कराने  वालों  के  हित  में  यह  अवधि  दस  वर्ष  होनी

 चाहिये  ate  कुछ  ने  कहा  कि  इसके  लिये दो  वर्ष  ही  पर्याप्त हैं  ।  दोनों  के  मेल  के  लिये  पांच  वर्ष  का

 समय  रख  दिया  गया  ।

 इस  खण्ड  में  उन  लोगों  का  भी  उपबन्ध  जिन्हें  रियायत  पाने  का  अधिकार हैं  ।  प्रारम्भ में  तो

 केवल  निगम  को  ही  यह  अधिकार  दिया  गया  किन्तु  प्रवर  समिति  में  यह  सोचा  गया  कि

 करण  द्वारा  किसी  area  व्यक्ति को  भी  रियायत  दिये  जानें  का  अधिकार  मिलना  चाहिये  ।  यद्यपि  हमारी

 राय  यह  है  कि  किसी  व्यक्ति  के  साथ  कोई  भ्र न्याय  किये  जाने  की  संभावना  नहीं  है  तथापि  सरकार  को

 इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  हैं  ।

 दूसरा  विशेष  परिवर्तन
 खण्ड  १८  में  किया  गया  है  ।  प्रारम्भ में  विधेयक  में  चार  महाखंडों

 का  उपबन्ध किया  गया  किन्तु  सब  बातों  पर  विचार  करने  के  बाद  प्रवर  समिति  ने  पांच  महाखंडों  का
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 होना  ठीक  समझा ae  तय  किया  कि पांचवें  महाखंड  का  प्रधान  कार्यालय  कानपुर  में  रखा  जाय
 |

 राज्यों

 के  पुनर्गठन से  पहले  यह  कहना  कठिन है  कि  विभिन्न  क्षेत्रों  क श्रन्तगत  कौन से  राज्य  होंगे  ।
 फिर

 भी

 जैसा कि  प्रस्ताव  चल  रहा  है  उसके  ग्रीस  जो  राज्य  बनेंगे  उनके  क्षेत्र इस  प्रकार  होंगे  say

 क्षेत्र  का  प्रधान  कार्यालय  दिल्‍ली  में  होगा  ग्रोवर  उसके  क्षेत्र  में  राजस्थान

 हिमाचल  शर  जम्मू  तथा  कश्मीर  के  नये  राज्य  होंगे  ।  मध्य  क्षेत्र  का  प्रधान  कार्यालय

 कानपुर में  जिसके  भ्रन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश
 wie

 मध्य  प्रदेश  का  नया  राज्य  होगा
 ।

 पूर्वी

 क्षेत्र  का  प्रधान  कार्यालय  कलकत्ते  में  जिसके  wear  उड़ीसा

 त्रिपुरा  ate  अन्दमान  द्वीप  होंगे  ।  दक्षिणी  क्षेत्र  का  प्रधान  कार्यालय  मद्रास
 में  होगा

 जिस  के  श्रन्तगंत  तेलंगाना  सहित  केरल  कौर  मैसूर  राज्य  होंगे  ak  ey

 क्षेत्र का  प्रधान  कार्यालय  बम्बई में  जिसका  क्षेत्र  मैसर  में  जाने  वालें  भाग  के  भ्र ति रिक्त

 ada  बम्बई  राज्य  तथा  नये  राज्य  महाराष्ट्र शर  गुजरात के  भ्र ति रिक्त  क्षेत्र  होंगे  अज्ञात

 सौराष्ट्र  कौर  कच्छ  |

 wa  मैं  खण्ड  १९  को  लेता हूं  |  उसमें  बहुत  थोड़ा  परिवतेंन  किया  गया  है  यद्यपि  उसकी  बगल

 की  पंक्ति से  कुछ  ate  ही  प्रतीत  होता  हमारा  सैट  यही  उद्देश्य  रहा  है  कि  निगम  को  एक

 wt
 योजन  समिति  बनानी  चाहिये

 जो
 उसे  विनियोजन  के  मामले  में  सलाह दे  ।  विधेयक के  खंड  १७  (  x  )

 में  ऐसी  समिति  की अनुमति  दी  गई  थी  किन्तु  इसके  महत्व  पर  विचार  करते  हुए  प्रवर  समिति ने  ऐसी

 समिति व  उसके  निर्माण  के  लिये  विशेष  उपबन्ध  करना  उचित  समझा ।  खण्ड  १६  के  उपखण्ड

 (२)  में यह  किया  गया  है  ।

 खण्ड  २०  में  निगम  को  यह  afar  दिया  गया है  कि  वह  एक  से  अधिक  प्रबन्ध  निदेशक

 रख  सकता है  |

 खण्ड २१  में  यह  उपबन्ध हे  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा जो  भी  निदेश  दिया  जायेगा वह  लिखित

 रूप  में  होगा  ।  व्यक्तिगत रूप  से  में  इसकी  प्रापयिता  नहीं  समझता  क्योंकि  सरकार  द्वारा  लिखित

 रूप में  ही  निदेदा  दिये  जाते  हैं  ।

 खण्ड  २२  के  उपखण्ड  (३) में  एक  महत्वपूर्ण  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  हमने  यह  महसूस

 किया कि  प्रत्येक  क्षेत्र में  निगम  ait  उसके  कर्मचारियों  तथा  एजेंटों  में  मैत्री  सम्बन्ध  ag  के  लिये

 एक  समिति  होनी  चाहिये  i  यह  विचार  हमने  एयरलाइन्स  निगम  अ्रधिनियम
 से  लिया हैं  जिसके

 maa  ऐसी  समितियां  बहुत  लाभप्रद  सिद्ध  हुई  इस  समिति
 में

 एजेंटों  को  एक  वर्ग के  रूप  में
 निमित्त  दिया  गया

 जीवन  बीमा  संगठन
 में  एजेंटों का  बहुत  महत्व  होता  है  ।  उन्हें  भी  समिति

 में  सम्मिलित  हम  व्यापारी
 वर्ग  के  सभी  विभागों  को  प्रतिनिधित्व तो  देंगे  साथ  ही  साथ  हम

 उन  सब  में  एक  यही
 भावना

 जगा  देंगे  कि  बे  एक  ही  सामान्य  उद्देश्य  के  लिये  कार्य कर  रहें

 mate  निगम  की  सफलता  के
 लिये

 कार्य  कर  रहे
 हमारी  हार्दिक  ora  यही है  कि  ये  समितियां

 निगम के  कार्य-संचालन  को  सुगम  बनाने
 में  बहुत  सहयता  देंगी  कौर  राष्ट्रीयकरण  को  सफल  बनाने

 अपना  भरसक  योग  देंगी  ।

 प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  में  संलग्न  चार  श्रीमती  टिप्पणियों  में  खण्ड  २४ के  सम्बन्ध  में

 उठाया
 गया  हैं

 ।  उसक
 बार

 म
 में  बाद  म॑

 कहूंगा  ।
 वह

 प्रशन
 है

 निगम
 के

 लेखों  की  नियंत्रक-महा

 लेखा  परीक्षक  द्वारा  लेखा-परीक्षा  किये  जाने  के  सम्बन्ध में  ।  इस  लोक-सभा में  प्रदान  के  घण्टे में  भी

 इसका  उल्लेख  झर  मेरा  विचार  कि  उसके  परिणाम  स्वरूप  सदस्यगण  इस  विषय के

 सम्बन्ध
 में  सरकार  हारा

 गये
 रुख  से  परिचित  हैं

 ।  जो  भी
 यह  एक  महत्वपूर्ण ser  कौर

 इस  aa पर  भी
 मैं

 उसके  सम्बन्ध  में  कुछ  शब्द  कहूंगा  ।
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 संविधान  के  अ्रनुच्छेद  १४९ के  भ्रन्तगंत  यह  निर्धारित  किया  गया  है  कि

 परीक्षक  संघ  के  कौर  राज्यों  के  तथा  wer  प्राधिकारी  या  निकाय  लेखाओं  के  सम्बन्ध  में  ऐसे  कर्तव्यों

 का  पालन  श्रौर  ऐसी  शक्तियों  का  प्रयोग  करेंगा  जैसे  कि  संसद्‌  निर्मित  विधि  के  द्वारा  या  प्रधान  विहित

 किये  जायें  «०».  ०»  ”।  क्योंकि उक्त  निगम  एक  स्वायत्तशासी  निकाय  इसलिये  उसके  लेखे  संघ

 सरकार के  लेखों  से  अलग  रखे  ax  प्रभी  तक  संसद्‌  द्वारा  ऐसी  कोई  विधि  नहीं  बनाई  गई

 है  जो  यह  विहित  करती  हो  कि  स्वायत्तशासी  निकायों  के  लेखों  की  सरकार  की  उनमें

 वित्तीय  रुचि  होने  पर  नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक  द्वारा  की  जायेगी  ।

 श्री  साधन  गुप्त  )  arg  निगम  भ्र धि नियम के  बारे  में  क्या हैं

 श्री  सी०  डी०  ame :  वह  पंसद  द्वारा  निर्मित  एक  wan  ही  विधि हैं  ।

 इसके  सम्बन्ध  में  कोई  भी  सामान्य  विधि  निर्मित नहीं  की  गई  है  अब हम  एक  विधान  विशेष
 र  विचार

 कर  रहे  जैसे  कि  वायु-निगम  अधिनियम  या  इम्पीरियल  बैंक--राज्य  बैंक  के
 करण क  सम्बन्ध  में  एक  अधिनियम  है  ।

 मं  वैधानिक  भ्रपचारिकताओं  का  लेकर  इससे  पीछा  नहीं  चाहता  हूं  ।  में  इसका

 उल्लेख  कवल  इसीलिये  कर  रहा  हूं  कि  कुछ  हल्कों  में  यह  जो  एक  गलत  श्राशंका  जम  चुकी  है  कि  नियंत्रक

 महालेखा-परीक्षक  द्वारा  ऐसी  लेखा-परीक्षा  कराना  एक  संवैधानिक  आवश्यकता  ही  उसे  दूर  कर  दू
 ॥

 सरकार  ने  इस  विषय  पर  बड़ी  सतकंता  से  विचार  किया  wie  मैं  इसे  एक  बार  ही  में  स्पष्ट  कर  कि
 सरकार  राज्य  उपक्रमों  के  वित्तीय  कार्य-संचालन  के  साथ  नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक  का  यथा

 सम्भव  अधिकतम  सम्बन्ध  स्थापित  करने  के  लिये  तैयार  ही  नहीं  बल्कि  ae  वास्तव
 म

 इसक  लिये  चिन्तित  भी  है  ।  नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक  को  दामोदर  घाटी  निगम

 औद्योगिक  वित्त  निगम  या  एयर  लाइन्स  कार्पोरेशन जैसे  कमोबेश  सरकारी  शर्तों  के  भ्रमित

 झ्राद्या चलन  me  mira  कू  सद  थ  लवाण  क  करने  av  art  सीप  fer  इतरा

 ही  सरकार  द्वारा  आयोजित  समवायों  की  लेखा-परीक्षा  का  कार्य  भी  उसे  सौंपा  गया  है  ।  नियंत्रक

 महालेखा-परीक्षक  के  कर्मचारी  इन  समवायों  के  सौदों  से  परिचित  तो  रहेंगे  ही  ।  लेकिन  राज्य  बैंक  या  बीमा

 निगम  जैसे  निकायों  के  महत्वपूर्ण  व्यावसायिक  हितों  का  सम्बन्ध  चूंकि  सरकारी  अधिकारियों

 को  ऐसे  उपक्रमों  में
 कोय

 करने  का  श्रनुभव  नहीं  इसलिये  सरकार  यह  नहीं  चाहती  कि  हाल  में
 ही

 राष्ट्रीयकृत  किये  गये  इन  उपक्रमों  की  सफलता  को  उनकी  प्रणाली  में  कुछ  भारी  परिवहन करक  नष्ट

 कर  दिया  जाये  ।  क्योंकि  ऐसी  संस्थायें  उच्चस्तरीय  कार्यपालिका  अधिकारियों  द्वारा  काफी  अधिक

 स्वविवेक का  प्रयोग  किये  बिना  नहीं  चलाई  जा  सकती  ate  जो  भी  प्रणाली  जो  ऐसे  स्वविवेक
 क

 प्रयोग  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  लेखा-परीक्षा  को  कोई  शभ्रापत्ति  करने  का  अवसर  देती  वह  उनक  कार्य

 संचालन  को  waar  ही  ठप्प  कर  देगी  ।  बीमा  निगम  जैसे  उपक्रम  आधारभूत  रूप  में  साधारण  सरकारी

 कार्यवाही से  भिन्न  कौर  जब  तक  कि  हमें  उनके  कार्यकरण  का  कुछ  MTA  प्राप्त  नहीं  हो  तब  तक

 हमें  यही  सर्वोत्तम  लगता  है  कि  यथा पु वे  स्थिति  ही  बनाये  रखी  जाये  ।  मैं  इसका  भी  स्पष्टीकरण कर  दू

 कि  खण्ड  २४५  में  सुझाया  गया  उपबन्ध  निगम  के  संसद  के  प्रति  उत्तरदायित्व  पर  कोई  प्रभाव  नहीं

 डालता हैं  ।

 खण्ड  २९  में  यह  निर्धारित  किया  गया  हैं  कि  लेखा-परीक्षकों का  प्रतिवेदन  संसद  के  सामने  र

 और  उसके बाद  लोक-सभा उस  प्रतिवेदन  पर  पूर्ण  कौर  स्वतन्त्र  रूप  से  चर्चा  कर  सकेगी
 |

 इस  सम्बन्ध  ऐसे  ही
 मामलों  में  इंग्लैण्ड  में  प्रचलित  व्यवहार  का  उल्लेख  करना  शायद

 उपयोगी

 होगा  क्योंकि  इस  मामले  में  हम  give  की  Tah}  का  हो  Ae  करते  रहे
 रह ेहैं

 ।
 उस

 देश

 मूल  प्रंग्रेजी  में  ।
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 में  हमारे  देश  की  ही  उद्योग  में  एक  काफी  बड़ा  सार्वजनिक  क्षेत्र  है  ग्रोवर  एक

 परीक्षक  भी  जो  कार्यपालिका  से  सर्वथा  स्वतन्त्र  है  ।  लेकिन  जहां  तक  हमारी  जानकारी इंग्लैण्ड

 में  नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक  राष्ट्रीयकृत  व्यावसायिक  संस्थानों  के  लेखों  की  लेखा-परीक्षा  नहीं  करता

 है  शर  न  ही  उसने  उनकी  लेखा-परीक्षा  करने  के  किसी  भ्रन्तविष्ट  अधिकार  का  दावा  ही  किया हैं  ।

 इंग्लैण्ड  में  एक  प्रवर  समिति ने  राष्ट्रीयकृत  उपक्रमों  की  लेखा-परीक्षा  के  लिये

 परीक्षक  के  उत्तरदायित्व  के  प्रश्न  की  जांच  की  थी  ।  अर  उसने  भी  इसके  विरुद्ध  ही  निर्णय  किया  था

 झर  इसके  उसने  जो  कारण  गिनाये  वे  बहुत  कुछ  वही  थे  जो  मैँ  को  पहले  बता  चुका  हूं  ।

 किसी  ने  भी  किसी  अ्रवस्था  पर  यह  नहीं  कहा  है  कि  इसकी  वजह  से  इन  व्यावसायिक  deal

 के  उत्तरदायित्व  में  कोई  कमी  भरा  गई  है  ।  नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक  द्वारा या  उसके  परामर्श से

 इसकी  लेखा-परीक्षा  की  व्यवस्था  करने में  एक  व्यावहारिक  कठिनाई  यह  है  कि  उसके  पास

 वरिष्ठ  कर्मचारियों  की  बड़ी  कमी  है  ।  यहां  मैँ  यह  भी  बता  दूं  कि  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का

 कोण  यह  है  कि  उसे  ऐसी  व्यावसायिक  संस्थानों  की  लेखा-परीक्षा  से  सम्बन्धित  रखा  जाना  चाहिये  |

 उसके  शभ्रतिवयस्क  अधिकारियों  के  सेवा-काल इसी  कमी  के  बार-बार  विस्तार  करना

 पड़ा है  ।  इस  महत्वपूर्ण  विषय  के  सम्बन्ध  इस  समय  मुझे  इतना ही  कुछ  कहना है  ।

 खण्ड  २७  कौर  खण्ड  २६४  में  बहुत  छोटे-छोटे  परिवर्तन  किये  गये  हैं  ।  इनको  में  इसके

 बाद  लंगा ।  खण्ड  २७  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  निगम  wot  कार्यो-करण  के  सम्बन्ध में

 प्रति  at  एक  प्रतिवेदन तैयार
 करेंगा

 |
 खण्ड

 २४  में
 उपबन्ध  किया गया  है  कि  इस

 प्रतिवेदन

 mas
 २६  के  भ्रन्तर्गत तैयार  किये

 गये  प्रबन्धकों
 |  के

 प्रतिवेदन  को  दोनों  सभा त्रों

 के  सामने  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।

 अलबम  नये  जोड़े  जाने  वालें  खण्ड  ३१  लेता हूं  |  यह  खण्ड  निगम  को  अपना  सारा

 या  wifes  वैदेशिक  व्यापार  किसी  अरन्य  को  हस्तांतरित  करने  की  शक्ति  प्रदान  करता  कौर यह

 खण्ड  ६  (२)  का  समानार्थक  है  ।  यह  स्वाभाविक  ही  है  कि  निगम  का  वैदेशिक  व्यापार  अपने

 हाथ  में  लेने  वाले  समवाय उन  देशों  में  नये  व्यापार  भी  करना  चाहेंगे  ।  खण्ड  ३१  (१)  केन्द्रीय

 सरकार को  इसकी  अनुमति देने  की  शक्ति  प्रदान  करता  है  |  सदस्यगण  उसके  वास्तविक  शब्दों  के  जाल

 में  शायद  कुछ  उलझ  जायें  ।  उसमें  बीमा  करने  वालों  को  साधारणतया  भारत  से  बाहर  रहने

 वाले  व्यक्तियों  के  जीवन के  सम्बन्ध  में  भी  भारत  में  जीवन  बीमा  कारबार  कर  सकने  के  लियें

 प्राधिकृत  किया गया  है  ।  इसके  सम्बन्ध  में  वैधानिक मत  यह  है  कि  मुख्य  कार्यालय के  भारत  में

 स्थित  मान  लेने  के  कारण  समवायों  को  भारत  में  भी  कारबार  करता  च्ध् ह्झ्ा  माना  उस  पर

 इस  तथ्य  का  भी  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  कि  उनका  कार्य  भारत  से  बाहर  के  प्रदेशों  में  भी  होता है  ।

 खण्ड  ३१  (१)  में  यह  विशेष  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 उपखण्ड  (१)  में  प्रयुक्त  दाब्दावली के
 खण्ड  ३१  का  उपखण्ड  (२)  भी  आवश्यक

 हो  जाता  है  ।  यह  इस  बात  को  स्पष्ट  कर
 देता

 है  कि  उपखण्ड  (१)  फे अ्रन्तर्गत  दी  गई  कोई  भी

 मति  सम्बन्धित  बीमा-कर्तास्रों  को  इस  बात  का  शअ्रधिकार नहीं  देगी  कि  वे  भारत  में  अस्थायी  रूप से

 रहने  वाले  व्यक्तियों  के  जीवन की  पालिसी  को  जारी  रख  फिर  वे  चाहे  साधारणतया  बाहर

 के  निवासी ही  कयों  नहों

 इसके  मैं  खण्ड  ३४  को  लेता  हूं  ।  यह  भी  एक  नया  खण्ड है  ।  बीमा  अधिनियम की  धारा

 ६  क  के  अनुसार  यह  आवश्यक  है  कि  जीवन  बीमा  व्यवसाय  करने  वालें  जीवन  बीमा

 अर  मिलें  +  बीमा  व्यापार  करने  वाले  सामासिक  के  सभी  अंशधारी  अपने  रंगों  को ्

 अपने  सम्बन्धित  जीवन  बीमा  समवाय  को  प्रदत्त  पूंजी  के  दस  प्रतिशत  तक  घटा  लें  ।  इसे  घटाने  के  लिये
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 भ्रंश धारियों  को  १  ae)  तक  का  समय  दिया  गया  था  ।  उस  तिथि  इस  सीमा  से  भ्रमित सभी
 भ्रंश  सम्बन्धित  राज्यो ंके  महा प्रशासक  में  निहित  कर  दिये  गये  थे  ।  बीमा  अधिनियम  के  इस  उपबन्ध

 का  उद्देश्य  यह  सुनिश्चित  करना  था  कि  जीवन  बोला  व्यवसाय  करने  वालें  किसी  भी  ऐसे  बीमा  समवाय

 क  मामलों
 में  किसी  एक व्यक्ति

 का  प्रभुत्व न  हो  सके  ।  यह  अधिनियम  शुद्ध  रूप से  गैर-जीवन  बीमा

 व्यवसाय  करने
 वाले

 समवायों  पर  लागू  नहीं  होता  है  |  सभी  अंशधारी  अपनी  सीमा  से  अधिक  weil  का

 विक्रय  करने  में  समर्थ  नहीं  हो  सके  थे  कौर  तमाम  भ्रंश  विभिन्न  महाप्रशासंकों में  निहित  कर  दिये  गये
 थे  ।

 इस
 प्रकार  निहित  किये  गये  कुछ  भ्रंद्ों को झब को  श्रब  महा प्रशासकों  ने  बीमा  नियमों  के  उपबन्धों  के  अनुसार

 बेच  दिया  प्र
 उनके  विक्रय  से  मिले  हुए  धन  को  मूल  अंशधारियों  को  दे  दिया  गया  लेकिन wa  भी

 कुछ  भ्रंश  बिना  बिके  हुए  रह  गये  हैं  ।  राष्ट्रीयकरण  के  सभी  समवाय  च्  रूप  से  गैर-जीवन

 बीमा  समवाय  बन  जायेंगे  शौर  इसीलिये  किसी  भी  जीवन  बीमा  समवाय  में  किसी  एक  व्यक्ति  के

 प्रभुत्व  का  कोई  नहीं  उठता  है
 ।  सीमा  से  अधिक  बिना  बिके  हुए  अंश  बड़ी  आसानी

 लोक  हित  को  कोई  हानि  पहुंचाये  बिना  मूल  श्रंकधारियों  को  लौटाये  जा  सकते  हैं  ।

 खण्ड  ३४  के  इस  संशोधन  द्वारा  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  इन  wal  को  पुनः  मूल  अंशधारियों

 में  निहित  कर  देना  चाहिये  ।  महा प्रशासक  उसमें  से  goat  वह  व्यय  काट  सकते  हैं  जो  उन्होंने
 उस  पर  किया  हो  ।

 दूसरा  परिवर्तन  खण्ड  ३५  के  सम्बन्ध में  है  ।  यह  खण्ड  बिदेशी  बीमा-कर्तव्यों के  मामले  में
 wea  तार  देहातों  के  प्रत्यावहन  के  सम्बन्ध  में  है  ।  प्रवर  समिति  द्वारा  इसमें  किया  गया

 परिवर्तन  एक  बहुत  सामान्य  प्रकार  का  है  तौर  उसका  राय  प्रत्यावर्तन के  कार्य  को  अधिक

 शान्ता
 से  करना  है  ।  पुरःस्थापित  किये  गये  विधेयक  के  एक  सापेक्ष  खण्ड  में  निगम  को  कुछ  आस्तियों

 ौर  देवताओं से  करनें की  व्यवस्था की  गई  है  ।  किसी को  किसी  भी  चीज से  वंचित  तभी

 किया जा  सकता है  जबकि  पहलें  उसे  उसमें  निहित  किया  गया  है  ।  इसका  अर्थ यह  है  कि  अतिरिक्त

 आस्तियों  शर  स्टिंग  मद्र  दी  गई  पालिसियों  wie  आस्तियों  का  प्रत्यावतंत

 fafa’  तक  नहीं  किया जा  क्योंकि  केवल  उसी  तिथि  को  विभिन्न  बीमा-कर्ताम्रों  की  श्रास्तियां

 at  देयतायें निगम  में  निहित  होंगी  |  wa  ऐसा  कोई  भी  वास्तविक  कारण  नहीं  रह  गया  है  कि  इस

 मामले  को  उस  तिथि  तक  रोके  रखा  जाये  ।  वास्तव  इससे  सम्बन्धित  सभी  लोगों  की  सुविधा  के

 कोण से  यही  सुविधाजनक  रहेगा  कि  विधेयक के  पारित  होते  ही  शीघ्र  ही  उस  प्रत्यावहन  का  कार्य

 श्रारम्भ  कर  दिया  जाये  ।  यह  संशोधन  केन्द्रीय  सरकार  को  निर्धारित  तिथि  से  पहलें  alk

 बाद  में  प्रत्यावहन करने  की  शक्ति  प्रदान करता  है  ।

 इसकी  बाद  मैं  खण्ड  ३६  को  लेता हूं  ।  यह  भी  इसमें  नया  जोड़ा  गया  है  ।  इसमें  मुख्य

 क्ताश्रों  र  विशेष  श्रभिकर्ताश्रों  के  ठेकों  की  समाप्ति  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  कुछ  बिना
 छोटे  wart  के  सम्बन्ध  में  मुख्य  अ्रभिकर्ताओ्ं  द्वारा  झपना  कार्य

 कर रहे थे  ।  बीमा  अधिनियम की  दाँतों  के  मुख्य  afrnatait  को  एक  जिले ंके  इससे

 छोटे  क्षेत्रों
 पर

 अनन्य
 क्षेत्राधिकार  जाना  आवश्यक  था  |  उनमें से  कुछ को  तो

 राज्य  दिये  दया
 ।

 इसे  इस  प्रकार  के  संगठन  की  उपयोगिता  समझा  जाये  या  कुछ  मै ंतो  यही

 कहूंगा  कि  राष्टीय करण  से  पहलें  भी  wan  बड़े-बड़े  बीमा  समवाय  मुख्य  अभिकर्ताओओं  की  प्रणाली

 को  त्याग  कर  शाखाओं  को  प्रणाली
 को  श्रपनानें लगे  थे  ।  मेरा  विचार  है  कि  इस  बारे  में  कोई भी

 मतभेद  नहीं  होगा  कि  इस  नयी  व्यवस्था  में  मुख्य  अ्रभिकर्ताश्रों  के  लिये  कोई  भी  स्थान  नहीं  रह  गया  है  ।

 निगम
 विकास

 के  उत्तरदायित्व  को  ऐसे  कुछ  व्यक्तियों  के
 कंधों

 पर  नहीं  छोड़  सकता  जिन  पर
 कि

 उसका
 कोई  वास्तविक  नियंत्रण  नहीं  है

 ।  वास्तव
 में  इस  विषय पर  पूर्ण  सर्वसम्मति थी  ।  मेरे  विचार  से  उन
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 मुख्य  भ्र भि कर्ताओं ने  भी  जिन्होंने  प्रवर  समिति  के  समक्ष  साक्ष्य  दिया
 था

 अपनी  सेवा  के  जारी  रखे  जाने

 के  लिये  गम्भीरता से  प्रतिरोध  नहीं  किया था  ।  इन्हीं  कारणों  से  झ्रायोग  से  पारिश्रमिक  प्राप्त  करने  वालें

 क  अभिकर्ताश्रों के  स्थान  पर  वैतनिक  इंस्पेक्टर  रखने  होंगे |  इन  व्यक्तियों  को  दिये  जाने  वाले

 को  तीसरी  प्रनुसूची  में  बताया गया  है  |

 अगला  यदि  इसे  परिवर्तन  कहा  जा  सकता  है  वह  खण्ड  ३७  में  है  ।  संशोधित  खण्ड

 में  उपबन्धित  है  कि  बीमाधारियों  को  नगद  भुगतान  किया  जाना  चाहियें  ।  एक  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  था

 कि  wa  जबकि  सारा  कार्य  सरकार नें  संभाल  लिया है  भुगतान  बन्ध-पत्रों के  रूप  में  किया  जायेगा  |  इस

 प्रतिवेदन  का  इतना  प्रचार  हो  गया  था  कि  प्रवर  समिति  के  लिये  यह  उपबन्ध  करना  भ्रावश्यक  हो  गया

 कि  भुगतान  नगद  दिया  जायेगा  i

 खण्ड  ४०
 में  निगम  की  सम्पत्ति  अथवा  पुस्तकों  को  छपाये रखने  का  दण्ड  मास  से  बढ़ा कर

 एक  ay  तक  कर  दिया  गया  है  |

 wa  में  खण्ड ४३  को  लेता  हूं  जो  बीमा  अधिनियम  को  निगम  पर  लागू  करने  के  बारे  में  है  ।

 इस  विषय में  में  विस्तारपूर्वक कुछ  कहूंगा  क्योंकि  इस  बारे  में  काफी  गलतफहमियां  हैं  ।  हम  मानते

 हैं कि  निगम  कौर  प्रत्येक  व्यक्ति  के  हित में  निगम  के  कार्यों  पर  निर्धारित  आन्तरिक  रोक  के

 अतिरिक्त  बाह्म  नियन्त्रण भी  रहना  चाहिये ।  हम  यह  भी  स्वीकार  करते हैं  कि  बीमा  अधिनियम

 एक  सुविचारित विधान  है  इसके  बहुत  से  उपबन्धों  को  निगम पर  लाभदायक  ढंग से  लाग  किया

 जा  सकता  है  ।  परन्तु  साथ ही  हमें  यह  तथ्य  नहीं  भूलना  चाहिये  कि  १६०  से  अधिक  समवायों के  स्थान
 पर  एक  विशालकाय  सरकारी  निगम की  व्यवस्था  करने  से  जीवन  बीमा  क्षेत्र  में  काफी  परिवहन

 हो  गया  है  ।  हमने  सोचा  कि  सबसे  ग्रीवा  तरीका  यही  होगा  कि  बीमा  श्रधघिनियम  के  प्रत्येक  उपबन्ध  का

 परीक्षण  इस  दृष्टिकोण  से  किया  जाये  कि  बदली  हुई  परिस्थितियों  में  इनकी  क्या  उपयोगिता  है

 शर  केवल  उन्हीं  धाराओं  को  लाग  किया  जायें  जिनसे  वास्तविक  लाभ  होता  हो  ।  हमारे

 परीक्षण  से  पता  चला  कि  कुछ  धारायें  ऐसी  थीं  जिनको  बिना  उनमें  कोई  रूप  भेद  किये  निगम

 पर  लागू  किया  जा  सकता था  ।  कुछ  भ्रमण  उपबन्ध  उतने  ही  हितकर  परन्तु  उन्हें  लागू  करने

 से  पुर्व  उनमें  कुछ  रूपभेद करने  श्रावश्यकता  शेष या  लागू  नहीं  किये  जा  सकते  थे  प्रिया

 परिस्थितियों  के  बदल  जाने के  कारण  शअ्रनावश्यक थे  |  अरत  खण्ड  ४३  में  बताया  गया है  कि  कौन

 सी  धारायें  समग्र  रूप  से  लाग  होंगी  भ्र ौर  किन  में  रूपभेद  करना  पड़ेगा  ।  मे  यह  भी  बता  fa

 इस  खण्ड के  भ्रन्तर्गत  जारी  की  गई  सभी  झधिसुचनाश्रों  को  संसद  के  दोनों  सदनों  के  समक्ष  रखा

 जाना  आवश्यक  होगा  ।  कुछ  सदस्यों  ने  भ्र पने  श्रीमती  टिप्पणियों  में  सुझाव  दिया  कि  जिन  धारियों

 को  छोड़  दिया  गया  है  उनमें  से  भी  कुछ  को  निगम  पर  लागू  किया  जाना  चाहिये  |  उदाहरण

 एक  धारा  ४०  ख  जो  बीमा  सवमाय  द्वारा  वध  रूप  से  किये  जाने  वाले  व्यय  को  सीमित  करता  है  ।

 इस  सिद्धांत  का  कोई  विरोध  नहीं  करता है  कि  निगम  का  प्रबन्ध
 मितव्ययितापू्वक

 किया  जाना
 x

 चाहिये  ।  यदि  पहले  हमने  धारा  ४०  ख  के  उपबन्धों  को  शल्योपचारिक  रूप  से  लागू  करना

 समझा  था  उसका  कारण  यह  था  कि  हमें  विश्वास  था  कि  निगम  द्वारा  बीमा  नियमों

 में  निर्धारित  सामानों को  पार  करने का  प्रश्न  ही  नहीं  उठ  सकता  ati  wa  भी  aga  से  बड़े-बड़े

 बीमा  समवायों  का  नवीकरण व्यय  saute  १५  प्रतिशत  से  भी  कम  जो  कि  नियमों  के  भ्रन्तर्गत

 विहित  अधिकतम  है  ।  निगम  को
 अपना  नवीकरण  व्यय  अनुपात  १५  प्रतिशत से  जो

 कि
 कुछ

 श्रमिक  है  बहुत  कम  रखने  में  समर्थ  होना
 यदि

 किसी  कारण  से  निगम  ऐसा  करने  में  असमर्थ

 रहता है  व्यय  ग्रनपात बढ़ थि बढ़  जाता
 तो

 इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  dag  में  अनेक  प्रश्न ् य्छें

 जायेंगे  प्र  इस  प्रदान  की  जांच  करने के  लिये  संसद्‌  को  प्राप्त  होंगे  ।  त  इस  प्रकार

 के  खण्ड का  प्रयोजन हो  सकता  है  ?  इसके  अभाव  से  निगम को  झ्रपव्यय  करने का
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 सी०  डी०  देशमुख |

 प्रोत्साहन नहीं  मिलेगा  ।  यदि  एक  कठिनाई न  होती  मैं  इस  व्यय  aa  में  तुरन्त  कमी

 किये  जाने  का  वचन  दे  देता  ।  निगम को  इतने  कर्मचारियों की  श्रावव्यकता  नहीं  होगी जो  उसे
 विभिन्न

 बीमा  सेवायों  से  मिलेंगे  ।  फालतू  कर्मचारियों  की  छंटनी  निगम  बिना  अपनी

 क्षमता पर  प्रभाव  डाले  व्यय  भ्रनुपात में  तुरन्त  कमी  कर  सकता  था  ।  परन्तु  में  जानता  हूं  कि
 गण  इस  बात के  लिये  कितने  उत्सुक  हैं  कि  राष्ट्रीयकरण के  परिणामस्वरूप  बेरोजगारी  नहीं  होनी

 चाहिये  शरर  इसीलिये  मैंने  यह  निश्चित  आश्वासन  दिया था  कि  छंटनी  नहीं  की  जायेगी  ।

 सबसे  बरच्छा  हल  यही  है  कि  कारबार को  बढ़ाया  जाये  कौर  सबके  लिये  ard  की  व्यवस्था  की

 जाये  ।  हमें  विश्वास है  कि  हम  यथासमय  ऐसा  करने  में  योग्य  हो  जायेंगे  ।  परन्तु  जब  तक
 बार  नहीं  बढ़ता  तब  तक  व्यय  कि  को  उतना  शीघ्र  कम  नहीं  किया  जा  सकेगा  जितना  कि

 हम  चाहते  ह  जब  तक  एकीकरण  नहीं  हो  जाता  तब  तक  हमें  कार्यालयों का  पुनर्गठन  करने  उन्हें

 एक  भवन  से  दूसरे  भवन  में  ले  जाने  एक  राज्य  से  दूसरे  जिला

 कौर  राज्य  में  लेजाने  प्रतीक  व्यय  करना  पड़ेगा  ।

 एक  सुझाव  पर  जोर  दिया  गया  है  कि  बीमा  अधिनियम  के  विनियोजन  सम्बन्धी

 उपबन्धों  श्रद्धा  धारा  धारा २४  शौर  धारा  ३०  को  भी  किया  जाये
 ।
 इन्हें  भी

 न

 लागू करने  के  वही  कारण  वह  अ्रनावद्यक  प्रतीत  होते  यह  उपबन्ध  जिसमें  विनियोजन

 सम्बन्धी  प्रसिद्ध  सिद्धांतों  का  समावेश  किया  गया  है  जिनको  प्रबन्धकों  को  बीमाधारियों  के  धन  का  प्रयोग

 अपन  लाभ  के  लिये  करने  से  रोकने  के  लिये  शझ्रधघिनियमित  fear  गया  था  ।  विधेयक के  अनुसार

 विनियोजन एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  विनियोजन समिति  के  cama  से  किये  जाने  हैं  ।  इसमें  एक  प्रौढ़

 भी  सुरक्षण  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  विनियोजन  के  मामले  में  निगम  को  निदेश  देने  का  अधिकार  है

 यह  नहीं  माना  जा  सकता  कि  निगम  द्वारा  किसी  गलत  नीति  का  झ्रनुसरण  किया  जायेगा  ।  मुझे

 विश्वास  है  कि  माननीय  सदस्य  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  जहां  भी  हमने  बीमा  अ्रघधिनियम के  किसी

 भाग को  नयें  निगम  पर  लागू  नहीं  किया  तो  उसके  उचित  कौर  भ्रनिवायं कारण  हैं

 aa  मैँ  जीवन  बीमा  निगम  विधेयक  को  लेता  हुं  ।  पहले  मैं  विधेयक  के  खण्ड
 ४४

 के  उपखण्ड

 को  लेता  जैसा  कि  उसे  प्रवर  समिति  ने  संशोधित  किया  है  ।  यह  उपखण्ड  राज्य  सरकारों  को  अपने

 कर्मचारियों  की  कोई  वर्तमान  झ्रनिवायं  जीवन  बीमा  योजना  को  जारी  रखने  श्रथवा  इसके  गर चाट  ऐसी

 किसी  योजना  चालू  करने  की  स्वीकृति  देता  मूल  उपबन्ध में  किया  गया  परिवर्तन  बजाये  इसके  कि

 यह  भ्र धि कार  केवल  उन्हीं  राज्य  सरकारों  को  दिया  जाता  जो  पहले  ही  ऐसी  योजनायें  चालू  कर  चुकी  हैं

 प्रत्येक  राज्य  सरकार  को  यदि  वह  चाहे  aT  कर्मचारियों  के  लिये  अ्रनिवार्य  जीवन  बीमा  योजना

 चालू  करने  का  अवसर  देता है  |

 अरब मैं  खण्ड
 ४४  क  कौर  खण्ड  ४५  को  लेता  हूं  ।  इन्हें  मैं  एक  साथ  ही  लेता  हूं  क्योंकि इनका

 विषय  एक  ही  है  ।  दुष् प्रबन्ध  के  कई  मामलों  पौ  कई  हालतों  में  अत्यधिक गबन  के  कारण  सरकार

 को  बीमा  अधिनियम  की  धारा  ५२  क  अन्तर्गत  कतिपय  बीमा-कर्ताओं  के  लिये  प्रशासक  नियुक्त  करने

 पड़े  धारा  ५२  क
 के  उपबन्ध  केवल  उन  सेवायों पर  लागू  होते  हैं  जों  या  तो  केवल  जीवन  बीमा

 कारबार  करते  हैं  या  प्राय  प्रकार  के  कारबार  के  साथ-साथ  वह  इसे  भी  करते  हैं  |  किसी  fae

 उपबन्ध  के  न  होते  उस  निश्चित  जब  जीवन  बीमा  सम्बन्धी  समस्त  कार्य  निगम  को  सौंप

 जायेगा  यह  प्रशासक  समाप्त  कृत्य हो  जायेंगे  ।  केवल  जीवन  बीमा  कार्य  करने  वाले
 समवायों  में  कोई  कठिनाई  नहीं  क्योंकि  सब  श्रास्तियां  निगम  में  निहित  होंगी  कौर  भ्र भि लेख

 शादी  निगम  को  सौंप  दिये  जायेंगे  ।  मिला-जुला  बीमा  कारबार  करने  वालों  के  मामले  में  धारा  ५२  क
 के  अन्त  पत  प्रशासकों  द्वारा  किये  जा  रहे  प्रबन्ध  समाप्त  हो  जानें  से  काफी  कठिनाइयां  पैदा  हो  जायेंगी  ।
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 1।  एक यह  समवाय  पुनः  उन्हीं  के  अधिकार में  चले  जायेंगे  जिन के  पंजे से  इन्हें  छुड़ाया  गया  था

 सामासिक समवाय  के  मामले  में  इस  बात  पर  भी  सन्देह  किया  गया  है  कि  क्या  प्रबन्धकों

 पर
 कोई  वास्तविक  अधिकार  था  जो  पुस्तकों में  विभिन्न  नामों  के  अ्रन्तगंत  दिखाये  गये  थे

 ।  वस्तुत

 यह  दीवानी  कौर  फौजदारी  कार्यवाहियों  की  विषय  वस्तु  है  ।  इसलिये  प्रत्येक  के
 दृष्टिकोण

 से  यही

 उचित  समझा  गया कि  धारा  ya  क भ्रन्तगत  प्रशासन  को  उस  समय  तक  जारी  रखा  जाये  जब  तक

 कि  उन  कार्यवाहियों को  समाप्त  न  कर  लिया  जाये  ।  इन  दोनों  खण्डों  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है
 कि

 सामासिक  समवायों  का  जीवन  बीमा  कारबार  निश्चित  तिथि  को  निगम  को  नहीं  सौंपा  जायेगा  बल्कि

 बाद  में  एक  योजना के  द्वारा  प्रशासक  से  इनका  हस्तान्तरण  किया  जायेगा  ।

 अरब मैं  खण्ड  ४८
 को  लेता हूं  जो  नियम  बनाने  की  शक्ति  से  सम्बन्धित है

 |  उपखण्ड  (३)

 में  किये  गये  परिवर्तन  के  जो  यह  व्यवस्था  करता है  कि  इस  अधिनियम के  अन्तर्गत  बनाये  गये

 सब  नियम  संसद  के  दोनों  सदनों के  समक्ष  रखे  जायेंगे और  उनमें वे  जो  संसद  उस  सत्र  क

 दौरान में  जब  रखे  जायें  अथवा बाद  में  होने  वाले  सत्र में  किये  जा  कोई  विशेष

 परिवर्तन नहीं  किये  गये  हैं  ।

 अब  श्रनुसूचियां  ,  ही  शेष  रहती  पहले  मैं  प्रथम  अनुसूची  को  लेता हूं
 जो

 प्रतिकर

 रित  करने  के  सिद्धांतों  के  बारे  में  है  ।  इस  विधेयक को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  करते  समय

 मैंने  विस्तारपूर्वक  इन  सिद्धांतों  की  व्याख्या  की  थी  ।  मैं  प्रवर  समिति  द्वारा  किये  गये  परिवर्तनों  का
 उल्लेख

 करने  से  इन्हें  संक्षेप  में  दोहराऊंगा  |

 अनुसूची का  भाग क  उन  मालिकाना  समवायों  के  बारे  में  है जिसके  पास  वितरण  करने  योग्य
 अतिरेक

 भाग  ख  अन्य  मालिकाना  समवायों  के  बारे  में  है  प्रौर  भाग  ग  पारस्परिक सहकारी  कौर

 अ्रपंजोबद्ध  निकायों  के  बारे में  भाग  क  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  इस  भाग  के  भ्रन्तर्गत  प्रतिकर

 का  दावा  करने  वालें  सेवायों ने  देश  में  अधिकांश  कारबार किया  है  उनका  प्रतिकर  भी
 अधिक  होगा  ।  संक्षेप में  इस  भाग  के  अन्तर्गत  देय  प्रतिकर  कम  से  कम  दो  जीवनांकिक  मूल्यांकनों  में

 अंशधारियों  को  दिये  गये  औसत  वार्षिक  आवंटन  का  २०  गना है  ।  जब  विधेयक  प्रवर  समिति  को  सौंपा

 गया  था  उस  समय  प्रत्येक  मामले  में  अ्रधिकतम  आवंटन  बचत  को  ४५  प्रतिशत wie  निम्नतम को  ३

 प्रतिशत  रखा  गया  था  ।  एक  विकल्प  भी  बताया  गया  था  कि  समवाय  इसकी  बजाये  उपरोक्त  राशि  का

 अर्थात  औसत  वार्षिक  बचत  का  दस  गुना  प्रौढ़  प्रदत्त  पूंजी  को  रखने  का  दावा  कर  सकता था  ।

 यथा  पुरःस्थापित  विधेयक  में  यही  प्रस्ताव  रखा  गया  था  ।  wa मैं  इस  भाग  में  प्रवर  समिति  द्वारा

 किये  गये  परिवर्तनों  की  व्याख्या  करूंगा  |

 पहला  परिवहन  भाग क  में  रखे  जाने  के  अ्ाघार क  सम्बन्ध  में  पुरःस्थापित किये

 गये  विधेयक में  यह  व्यवस्था  की
 गई  थी

 कि
 बीमा  समवाय  को  arts  का  कुछ  भाग  श्रंरधारियों

 में
 बांटना  था  ।  यह  देखा  गया  था  कि  कुछ  भारतीय  विदेशी  समवायों  ने  समस्त  प्रतिषेध  को

 बीमाधारियों
 में

 बांट  दिया  था  ।  ऐसे  बीमाकर्ताश्ों  को  उनकी  प्रगतिशीलता  के  लिये  दण्ड  नहीं
 मिलना  चाहिये  ।  इसी  कारण  प्रवर  समिति ने  सारी  बचत  guar  उसका  कुछ  भाग  श्रंबधारियों  में

 बांटने  की  कसौटी  को  बदल  कर  सारी  बचत  अथवा  उसके  कुछ  भाग  को  बीमाधारियों  में  बांटने

 की  कसौटी  निर्धारित  की  t

 दूसरा  परिवर्तन  जो
 कि

 श्र  afer  बुनियादी
 a

 महत्वपूर्ण  कारबार को  बढ़ाने  के  लिये है  ।

 पहले हुए  वाद-विवाद में  मेन  बताया  था  कि  मुझे  कुछ  अभ्यावेदन मिले  थे  कि  यद्यपि  प्रतिकर देने  के
 का  सामान्य  सम न्याय्य  था  कोई  ऐसा  परिवर्तन  किया  जाना  झवदयक  था  जिससे  कि  बचत

 वाले  समवायों  के  विभिन्न  गुटों  में  भी  सम न्याय  रखा  जा  सके  ।  जैसा  कि  मैंने  पहले  प्रतिकर  को
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 |  श्री  सी०  डी०  देशमुख |

 गत पिछले  दो  सं विहित  मूल्यांकनों  के  परिणामों  पर  अ्राधारित  किया  गया  था  परन्तु  कुछ  समवायों का

 मूल्यांकन  ३१  ae O3  को
 किया  गया  कई  समवायों  ने  ३१  १९४३  कौर  कई  एक

 ने  इससे भी  पहले  मूल्यांकन कराया  उन  समवायों को  अन्य  की  तुलना  में  लाभ  रहा  जिन्होंने  गत

 मूल्यांकन  ३१  १९४५४ को  किया  था
 |

 यह  सुविधा  बहुत  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  समय  के  साथ-साथ

 कारबार  बढ़ता  गया  है  प्र वर्ष  Pus  प्रौढ़  cay  में  कारबार  काफी  बढ़ा  है  |  अतः  एक  सुझाव  दिया
 गया  था  कि  प्रतिकर  सब  बीमा-कर्तव्यों  पर  एकरूपता  से  लाग  होने  वाली  प्रमाप  अवधि  के  आधार  पर

 दिया  जाये  कौर  उस  प्रमाप  ग्रन्थि  में  १९  Ad,  गत  पूर्ण  पत्ती  वर्ष  को  सम्मिलित किया  जाये  |  मैंने  बताया

 था
 कि

 में  इस  दृष्टिकोण  से  पूर्णरूप  से  सहमत  था  |  प्रवर  समिति  द्वारा  किये  गये  परिवतेन  इस  सुझाव

 को  व्यवहार  में  लाने  के  लिये  हैं  ।  पुनरीक्षित  विधेयक  में  देय  प्रतिकर  पुरःस्थापित  विधेयक  में  देय  प्रतिक
 र

 के  अनुसार
 ही  हैं  किन्तु  प्रतिकर

 की  गणना  करने  में  उसे  उस  से  गुणा  कर  दिया  गया  हैं  जो
 १९५०-५५  के  वर्षों

 में
 ated  श्राइवासित  राशि  डर  श्रन्तर्मृत्यांकन  अवधि  में  लागू  औसत  बासित

 राशि  में  है
 ।  यह  प्रणाली कुछ  उलझी  दिखाई पड़ती  है  ।  परन्तु  परिवर्तन  का  यह  प्रभाव  हैं

 कि
 कारबार  में

 वृद्धि  के  ग्रुपो  में  प्रतिकर  भी  बढ़  गया  है  |

 तीसरा  परिवर्तन  व्याख्या
 दो

 के  बारे  में  है
 ।

 पुरःस्थापित  किये  गये  भूल  विधेयक  झ्रार्वाटत

 की
 जाने  वाली  बचत  की  निम्नतम  प्रतिशतता  ३  थी  ।  यह  sae  किया  गया  कि  यह  निम्नतम  बहुत

 कम  था  कौर  इससे  उन  समवायों  जिन्होंने  कर्तव्य  बुद्धिमत्ता से  निभाये हैं  कौर  बचत  का  थोड़ा

 ग
 अ्रंशधारियों में  बांट  दिया  अंशधारियों  को  हानि

 पहुंचती
 है 21  इस  विचार से  रियायत  करते  हुए

 पीन प्रतिशत  को  बढ़ाकर  साढ़े  तीन  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  |

 एक  कौर  परिवर्तन  विदेशी  बीमा-कर्ताश्रों  के  बारे  में  हैं  ।  पुरःस्थापित  विधेयक  में  विदेशी

 किताबों  को  देय  प्रतिकर  उनके  भारतीय  कारबार  के  उन  मूल्यांकनों  के  आधार  पर  दिया  जाना  था  जो

 उन्होंने  संसार  भर  में  कारबार  का  मूल्यांकन  करते  समय  किया  था  ।  यह  अभ्यावेदन  किया  गया  था

 कि  इससे  उनके  साथ  बड़ा  भ्र न्याय  होता  था  |  यह  निश्चय  किया  गया  था  कि  उनके  मामलों  में  भी

 बिना इस  बात  पर  ध्यान  दिये  कि  संसार  भर  के  उनके  कारबार  का  मूल्यांकन  उसी  दिन  किया  गया  था

 अ्रथवा  प्रतिकर  भारतीय  कारबार के  सं विहित  मूल्यांकन पर  किया  जाये  ।  परन्तु

 इसने  एक  कठिनाई  उत्पन्न  कर  दी  है  |  विदेशी  बीमा  कम्पनियों  में  अपने  सम्पूर्ण  व्यवसाय  का  मूल्याकन

 करते  समय  अतिरिकत  राशि  को  नियत  करने  की  प्रथा  नहीं  है  ।  विशेष  रूप  से  उस  समय  जैसा  कि  भारतीय

 व्यवसाय में  किया  जाता  जबकि  वह  war  वहुत  ही  कम  हो  |  इसलिये  हमने  ऐसे  तरीके  को
 उदासी

 किया  है  जिसको  भारतीय  अतिरेक  में  अंशधारियों  के  अंद  का  प्रतिनिधि  माना  जा  सकेगा  ।  हम  इस  बात

 को  पहले  ही  माने  लेते  हैं  कि  भारतीय  aia  के  जिस  अनुपात  का  नियतन  किया  गया  मान  लिया  गया

 था  ag  श्रंशघारियों  के  लिये  नियत  किये  गये  विश्व  भ्रतिरेक  के  अनुपात  के  समान  ही  था  में  समझता
 हू

 कि  लोक-सभा इस  बात  से  सहमत  होगी  |  निश्चय ही  यह  अनुपात  ३*४५  प्रतिशत  के  न्यूनतम करो  ५
 प्रति

 aa  अधिकतम के  प्रधान  अवश्य  हैं  |

 अब  मैं  भाग  पर  भ्राता  हं  ।  इस  भाग  के  अन्तर्गत  कराने  वाले  समवाय  घाट  वाले

 समवाय  र्कीति  जिनकी  जीवन  बीमा-निधि  बीमा  कराने  वालों  को  देय  of  से  कम  होगी
 |

 हम
 तो

 केवल  दायित्व  पर  झ्रास्तियों  के  ग्राफिक्स  को  ही  लौटायेंगे  ।  प्रारम्भिक  डीका  में  किया  गया  परिवर्तन

 तो  केवल  मौखिक  परिवर्तन  ही  हैं  पौर  उस  पर  किसी  टिप्पणी  की  झ्रावश्यकता  नहीं है  ।  दूसरे  परिवर्तन

 का  सम्बन्ध  कण्डिका  ३  से  हैं  ।  जिस  रूप  में  इस  विधेयक  को  ycefrd  गया उसके

 अनसार  wal  अथवा  wea  विनियोगों  का  सीमांकन  बाजार-मूल्य  अथवा  क्रय-मूल्य  जो  भी  कम  हो

 किया  जाना  था  |  अथवा क्रय सल्य पर क्रय  मुल्य  जो  भी  कम  हो  शब्दों  को  निकाल  कर  प्रवर  समिति ने  यह  उपबन्ध
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 रिवर्तेन  बीमें कर  दिया  हैं  कि  इन  झ्रास्तियों  का  मूल्यांकन  उनके  बाजार  मूल्य  पर  ही  किया  जायेगा  ।  यह प
 की  तालिका लका  बनाने  के  सिद्धांतों  के  अनुसार  ही  किया  गया  हैं  प्रौढ़  यदि  इस  विषय  पर  विमति रि रि टिप्पणी  न

 io  तो  इस  परिवर्तन  का  उल्लेख  करने  की  आवश्यकता  नहीं  थी  ।  इस  बात  पर  जोर  कि  Beat

 का  मूल्यांकन  बाजार-मूल्य  अथवा  जो  भी  कम  पर  किया  जाये  एक  ऐसी  बात  है  जो  बीमा

 व्यवसाय  में  नहीं  पायी  जाती  है  ।  बीमा  अघिनियम  भ्रनुसूची  के  भाग  १  के  विनियम
 ७  के

 खण्ड

 कौर  ]  के  अनुसार  श्रावव्यकता केवल  इसी  बात  की  हैं  कि  इस  अधिनियम के  gaia  जो  भी

 सन्तुलन  पत्र  प्रस्तुत  किया  जाये  उसके  साथ  इस  शझ्राद्यय  का  एक  भी  दिया  जाना  चाहिये  कि

 दिखाई  गई  सभी  आस्तियों  की  राशियां  उनके  बाजार  मूल्य  से  अधिक  नहीं  हैं  ।  बीमा  समवाय  मूल्यांकन

 करने के  लिये  स्वतन्त्रतापूवेंक  ऋण  लेते  रहे  हैं  प्रौर  इस  तरह  का  कोई  आरोप नहीं नहीं  लगाया  गया  हे  कि

 उन्होंने  मूल्यांकन  के  लिये  ऋण  लेकर  श्रदूरदर्शितापण  कार्य  किया  है  ।  जहां  कहीं  भी  बाजार-मूल्य का
 निश्चय  किया  जा  वहां  वह  क्रय-मूल्य  की  भ्र पे क्षा  उसका  वास्तविक  मूल्यांकन  कम  करने  के  लिये

 अधिक  शभ्रच्छा  ग्रा घार  हो  सकता  क्योंकि  क्रय-मूल्य  का  उसके  वास्तविक  मूल्य  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  भी

 हो  सकता  वह  आसानी  से  ही  बहुत  कम  भी  हो  सकता  है  कौर  बहुत  अधिक  भी  हो  सकता है  ।

 क्रयमल्य  का  एक  मात्र  गण  उसकी  निश्चितता  है  ।  समग्र  रूप  से  यही  प्रतीत  है  कि  बाजार  मूल्य  को

 अधार  मानना  अधिक  अच्छा  है  यद्यपि  इस  का  हिसाब  लगाने  में  अधिक  कठिनाई  होने  की

 सम्भावना  है  ।

 इस  भाग के  अन्तर्गत गात  वाले  समवाय  इस  प्रकार  के  हैं  जिनके  सम्बन्ध  में  हमको

 स्थापित  सिद्धांतों  को  दर  रख  कर  व्यवहार  करना  पड़ेगा  |  इस  भाग  के  अन्तर्गत  वालें  अधिकांश

 समवाय  ऐसे  होंगे  जो  घाटे  में  हैं  ak  इसलिये  प्रदत्त  पंजी  से  भी  कम  रहेगा  |  अभाग

 wat  द्वारा  उठायी  गयी  हानि  में  अ्रधिक  वृद्धि  करने  की  कोई  झ्रावश्यकता  नहीं  है  ।

 दूसरा  परिवर्तन  खण्ड  में  जो  एक  लुप्ति  को
 ठीक  करता  है  ।  दिनों

 में
 बीमें  की

 अवशिष्ट  किस्तें  जेसा  कि  इनको  कहा  जाता  z—  सन्तुलन पत्रों  में  इनका  उल्लेख  आस्तियों

 के  रूप  में  किया  जाता  है  भ्र ौर  वास्तव  बीमा  अधिनियम  द्वारा  निर्धारित  संतुलनपत्रों  में  भी  इस  मद

 के  लिये  विशिष्ट  उपबन्ध  किया  गया है  ।

 मुझे  इस  भाग  का  स्पष्टीकरण  देना  यद्यपिं  यह  व्याख्यात्मक  प्रकार  काहे  |  इस  स्प

 करण
 के  द्वारा हम  केवल  इसी  बात  को स्पष्ट  कर रह ेहैं  कि  यदि  खण्ड  ३४  के  भ्रनुसार  कुछ  अतिरेक

 आस्तियों  को  विदेशी  बीमा-कर्तव्यों  को  लौटा  दिया  गया  तो  आस्तियों  में  से  दायित्व  को  घटाकर

 उनका  मूल्यांकन  करने  के  लिये  उन  झ्रास्तियों  का  उल्लेख  नहीं  किया  जा  sata  दूसरे  शब्दों

 उसी  राशि  का  भुगतान  दुबारा  नहीं  करना  होगा  ।  भाग  के  सम्बन्ध में  मुझे  यही  कहना  है  |

 भाग  ग  में  किया  गया  परिचय  बहुत  मामलों  कौर  व्याख्यात्मक  प्रकार  का  पारस्परिक
 कारी  एव  पंजीबद्ध  निकायों  को  दिया  जाने  वाला  प्रतिकर  नाममात्र  है  जो  बीमा  कराने  वालों  के

 लिये  लाभांश  होगा  ।  कुछ  सहकारी  समितियों  के  पास  ग्रंथ-पूंजी  अवश्य  यद्यपि  उस  पर

 कोई  लाभांश  अथवा  बोनस  नहीं  दिया  जाता  है  सनौर  इसीलिये  हम  यह  उपबन्ध  कर  रहे  हैं  कि  उस

 पूंजी  को  दिया  जायेगा  ।  इससे  प्रथम  अनुसूची  की  बात  पूरी  होती  है  ।

 द्वितीय
 प्रसूति

 पर  झ्र धिक  समय  लेने  की  प्रा वश्य कता  नहीं  क्योंकि  इसका  सम्बन्ध  विदेशी

 बीमा-कर्तव्यों  के  मामले  में  भ्रतिरेक  आस्तियों  का  निर्धारण  करने  के  उद्देश्य  से  बीमा-पत्र

 दायित्वों  का  हिसाब  लगाने से  है  ।  काण्डिका  १  क  खण्ड  को  जो  हिसाब  लग।ने

 mr  o
 कढंग को प्रधिक कठोर को  अधिक  अर्थात  निगम के  प्रिक  सकल  बना  देता  शव  तपा  में  किये  गये  परिवर्तन

 SOSA  प्रकार
 हैं
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 श्री  सी०  डी०  देशमुख  ]

 अन्तिम  अर्थात्‌  तीसरी  अनुसूची  का  सम्बन्ध  मुख्य  अभिकर्ता  को  दिये  जाने  वालें  प्रतिकर

 को  निर्धारित  करने  वाले  सिद्धांतों  से  है  ।  बीमा  अघिनियम  के  अनसारी  मुख्य  अभिकर्ताश्रों  के

 पारिश्रमिक
 उनके

 अभिकरणों
 से

 प्राप्त  होने  वाली  बीमे  की  किस्तों पर  सर्वोपरि  कमीशन  के
 रूप

 में
 दिया  जाता  है  ।  सम्पूर्ण  सर्वोपरि  कमीशन को  ही  शुद्ध  पारिश्रमिक  नहीं  माना  जा  सकता  है  क्योंकि

 उस  कमीशन में  से  मुख्य  अ्रभिकर्ताश्रों  एक  कार्यालय  को  चलाने का  पूरा
 जिसमें

 उनके  द्वारा  सेवामुक्त  fet  गये  विशेष  अ्रभिकर्ताश्नों  को  दिया  जाने  वाला  कमीशन  भी  शामिल

 पड़ता  है  |  मुख्य  झभिकर्ताश्रों  के  संविदा  भी  १०  वर्ष  से  अधिक  की  अवधि  के  नहीं  होते  हैं  ।

 सम्बन्धित  बातों  पर  सावधानी  से  विचार  करने  के  बाद  सरकार नें  यह  अनुभव  किया  कि

 यदि  मुख्य  श्रमिकर्ताश्रों  stars  वर्ष  तक  सर्वोपरि  कमीशन का  ६० प्रतिशत भाग  दिया  जाये
 तो  उचित ही  परन्तु  प्रवर  समिति  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची है  कि  १०  वर्ष तक

 संविदा
 में

 निर्दिष्ट

 सर्वोपरि  कमीशन
 at  9d  प्रतिशत  प्रतिकर  का  भुगतान  करना  अधिक  उचित  होगा ।

 विशेष  अभिकर्ता  कमीशन  पर  काम  करने  वाले  निरीक्षक ही  होते  हैं  ।  उनको  पहले  वर्ष  की  बीमें  की
 किस्त

 पर  १४  प्रतिशत  का  सर्वोपरि  कमीशन  दिया  जाता  परन्तु  उसका  नवीकरण  नहीं  किया  जाता

 है  ।  उनको  पिछले कुछ  वर्षों  की  औसत  राय  के  झ्राठवें  भाग  के  बराबर  प्रतिकर  देने  की

 पना  की  गयी  है  ।

 प्रवर  समिति  द्वारा  किये  गये  परिवर्तनों  के  इस  लम्बे  परन्तु  श्रावक  उल्लेख  के  साथ

 मेरे  राज  के  विचार  समाप्त  होते  ह  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रस्ताव को  प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 poem  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  $  ।

 पन्द्रह घंटे  आवंटित  किये  गये  हैं  ।  मंत्री  महोदय  लगभग  एक  घंटा  बोल  चुके  हैं  ।  सामान्य  चर्चा

 के  लिये ६  qc  कौर  दिये  जायेंगे  ।  हमारे पास  अ्राठ घंटे  कौर शेष  रहेंगे  जिनमें  से  एक  घंटा  मैँ

 तृतीय  वाचन  के  लिये  सुरक्षित  कर  दूंगा  ।  इस  प्रकार  खण्डवार  विचार करने  के  लिये  सात  घंटे

 दोष  रहेंगे

 श्री  वेलायुद  मावेलिक्करा--रक्षित--अ्रनुसूुचित  :  मेरा  निवेदन  है

 कि  मंत्री  महोदय  के  भाषण  को  परिचालित कर  दिया  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अच्छी बात  है  ।  यह  कर  दिया  जायेगा  ।

 दलों के  नेताओं को  २०  मिनट  कौर  भ्रमण  लोगों  को  १५  मिनट  दिये  जायेंगे
 ।

 श्री  तुलसीदास  (  :  बीस  मिनट  पर्याप्त  नहीं हैं  |

 श्रिया  महोदय
 :  अच्छी बात  है  ।  उपयुक्त  मामलों में  इसको  बढ़ाकर  अ्राघा  कर

 दिया  जायेगा  ।

 fait  तुलसीदास
 :

 यह  विधान  इस  देश  के  जीवन  बीमा  व्यवसाय  को  बिल्कुल  दूसरे  ही  सांचे  में
 ढालना  चाहता  है  ।  राष्ट्रीयकरण  क  प्रश्न  पर  म  सभा  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  ह  क्योंकि

 इस प्रश्न पेर  हुई  चर्चा के  समय  तथ्यों  कौर  आंकड़ों  की  सहायता से  मैंने  यह  सिद्ध
 कर

 दिया  था

 कि  राष्ट्रीयकरण  के  पीछे  सरकार  की  कौन  सी  मनोवृत्ति  काम  कर  रही  थी  ।  साथ  ही  मैँने  यह  भी

 संकेत  किया था  कि  वित्त  मंत्री  आमतौर  पर  जिस  कदाचार  की  चर्चा  करत हैं  उसका  परिमाण

 बहुत
 ही

 नगण्य  था
 |

 मूल ast में  ।
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 बंसल  पीठासीन  हुए |

 इन  कदाचारों के  कारण  चाहे जो  भी  परन्तु  जीवन  बीमा  विधेयक

 पर  चर्चा  के  समय  मैंने यह  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  निकट  भूतकाल  में  जो  दुर्भाग्यपूर्ण  घटनायें

 हुई  उनका  उत्तरदायित्व  नियंत्रण विभाग  की  सफलता  कौर  सरकार  की प्रशासनिक भ्र योग्यता  पर

 था ।  मैं  राष्टीयकरण  Sy के  गणावगणों  पर  विचार न  अपनी  बातों  को  इस  विशेष

 विधेयक  के  उपबंधों  तक  ही  सीमित  रखूंगा  ।

 मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  इस  कार्यवाही  के  द्वारा  बीमा  व्यवसाय  में  राज्य  के  एकाधिकार  की  स्थापना

 हो  जायेंगी  wit  संसार  के  किसी  भी  भाग  में  उसके  जैसी  कोई  संस्था  नहीं  मिलेगी  ।  इसके

 स्वरूप  जिस  निगम  की  स्थापना  की  जायेगी उसके  कोष  में  करोड़ों  बीमा-पत्रधारियों की  बचत

 जमा  होगी  |  यह  भी  तराशा  की  जाती  है  कि  यह  राष्ट्रीयकृत  उद्योग छोटे  आदमियों  में  अल्प  बचत

 की  गति  को  भी  बढा  देगा  और  गतिशील  आ्रार्धिक  विकास  के  लिये  देश  के  संसाधनों  को  उचित

 प्रोत्साहन  देने  में  भी  सहायक  सिद्ध  होगा  |

 परन्तु हम  कया  देखते  हैं  ?  हमें  इस  बात पर  खेद  प्रकट  करना  चाहिये  कि  इस  विधेयक  में  बीमा

 पत्र धारियों  के  हितों  तक  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  उनकी  रक्षा  के  लिये  उपबन्ध  किये  जाने

 की  तो  बात  ही  कया  है  ।  यह  कौर  भी  खेद  की  बात  है  कि  निगम  को  बीमा-पत्रधारियों  के  हितों  के

 सुरक्षित  रखने  के  सम्बन्ध में  कोई  स्पष्ट  निर्देश  न  दिये  जानें  झ्र ौर  निगम  में  बीमा-पत्रधारियों

 के  किसी  प्रतिनिधि के  न  होने  के  कारण  इस  बात  की पुरी  संभावना  है  कि  या  तो  उनक  हितों  का

 बिल्कुल  भी  ध्यान  नहीं  रखा  जायेगा  प्रिया  बाहरी  व्यक्तियों  के  हितों को  वरियता  दी  जाये  |

 साथ  ही  यह  बात  भी  निगम  कौर  देश के  हित में  नहीं  है  कि  इस  कारण  से  उसके  सम्मानित बीमा

 पत्र धारियों का का  विश्वास  उस  पर  से  उठ  जाये  ।

 बीमा-पत्रधारियों के  हितों  को  पर्याप्त  रूप  से  सुरक्षित  रखने  के  लिये  यह  आवश्यक है  कि  निगम

 मंडोर  क्षेत्रीय  ara  पर  बोर्डों  में  उनके  प्रतिनिधि  रखे  जायें  ।  निगम  के  मुख्य  बोड़  में  तो

 बीमा-पत्रधारियों  के  निर्वाचित  प्रतिनिधि का  नियत  किया  जाना  कठिन है  इसलिये  इसको  at

 पामनिदेशित  किया  जा  सकता  परन्तु  कम  से  कम  क्षेत्रीय  बोर्डों  में  तो  निर्वाचित  प्रतिनिधि  ही  नियुक्त

 किये  जाने  चाहिये ं।

 यदि  श्रोरियन्टल  जैसा कोई  जो  देश  के  २० प्रतिशत जीवन  बीमा  व्यवसाय  पर  नियंत्रण

 रख  रहा  बोर्ड  में  बीमा-पत्रधारियों  के  निर्वाचित  प्रतिनिधि  को  रखा  जा  सकता  था  तो  इन

 क्षेत्रीय  बोर्डों  में  इनके  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  को  क्यों  नहीं  रखा  जा  सकता  है  ।  इसलिये  मेरा

 सुझाव  है  कि  जहां  तक  मुख्य  निगम  का  सम्बन्ध  है  एक  सरकार  द्वारा  नामनिर्देशित  किय

 जाय े।

 मैं  एक  अन्य  महत्वपूर्ण पहलू  पर  जाता  जिसको  इंस  विधेयक  में  छोड़  दिया  गया  है  ।

 जब  सार्वजनिक  क्षेत्र  का  तीब्र  गति  से  विस्तार  हो  रहा  जब  alas  क्षेत्र  में  विभिन्न  कार्यों के  लिये

 सरकारी  उपक्रमों
 की  स्थापना की  जा  रही

 तब  इस  बात
 को

 नीति  का  मूल  सिद्धांत मान  लिया

 जाना  चाहिये  कि  संसद  में  बैठे  जनता के  प्रतिनिधियों  द्वारा  सार्वजनिक  कोष  में  से  जिन  उपक्रमों

 की
 स्थापना

 की
 जा  रही  है  उनका  पूरा-पूरा  हिसाब  बताया  जाना  चाहिये  |  a  वह  पूर्णरूप  से  संसद्‌

 के  समक्ष  उत्तरदायी  होने  चाहें  ।

 मैंने  नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक  के  सम्बन्ध  में
 मंत्री  महोदय  की  टिप्पणी  सुनी  है  ।  मेरी

 समझ  में  नहीं  माता  है  कि  नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक  को इस  निगम  का  लेखा-परीक्षक  बनाने  में
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 [  श्री  तुलसीदास  ||

 क्या  झ्रापत्ति  हो  सकती  भ्रन्ततोगत्वा  वह  ऐसे  किसी  लेखा-परीक्षक  को  नियुक्त  करेगा  जो

 उसकी  हिदायतों  के  अनुसार  लेखा-परीक्षा  कर  वित्त  मंत्री  द्वारा  इस  सम्बन्ध भ॑  यह  तक  प्रस्तुत

 किया  गया  है  कि  यदि  नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक  का  उपबन्ध  किया  गया  तो  लचीलापन  नहीं  रहेंगा  ।

 इस  सम्बन्ध में  उन्होंने यह  भी  कहा कि  राज्य  बैंक  में  अधिनियम  में  भी  इसी  प्रकार  का  उपबन्ध  है  ौर

 नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक  का  कोई  भी  स्थान  नहीं  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैँ  यह  नहीं  जानता  हं  कि  इस  सभा  के  सभी  सदस्यों को  नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक

 हारा  परिचालित  वह  टिप्पणी  प्राप्त  हुई  या  नहीं  जिसमें  उन्होंने  यह  बताया  है  कि  जिन  wer

 देशों  में  हमारे  समान  संचित  निधि  से  धन  दिया  जाता  है  वहां  सरकार  के  उपक्रमों  की  देखभाल

 का  दायित्व  नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक  पर  कल  राजस्व  सैनिक व्यय

 त्री  ने  कहा  कि  ब्रिटेन  में  ऐसा  नहीं  होता
 है  ।

 मैंने  जो  कुछ  कहा  था  वह  सही  है कौर  भ्र सेनिक  व्यय  मंत्री  एम०  सी ०

 कशी  तुलसीदास  :  नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक  ने  इस  बात  का  उत्तर  पहलें  ही  दे  दिया  है

 श्री  एम०  सो०  :  आपको  उसका  अध्ययन  करना  चाहिये  |

 pal  तुलसीदास  श्र  उन्होंने  यह  बताया  है  कि  इंगलैंड  में  सार्वजनिक  निधि  से  कोई

 धन  नहीं  दिया  गया  है  ।

 मेरा  कहने  का  तात्पर्य  यह  है  कि  इस  सभा के  हितों  की  देखभाल एक  ही  अर्थात्  नियंत्रक

 महालेखा-परीक्षक  कर  सकता  है

 सभापति  महोदय  :  कया  नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक  द्वारा  एक  टिप्पणी  परिचालित  की  गई  है
 ?

 वित्त  उपमंत्री  बी०  श्रार०  :  कया  सभी  सदस्यों को

 fait  तुलसीदास
 :

 मेरा  खयाल  यही  है  ।  दो  टिप्पणियों  में  से  एक  प्रवर समिति  के  सदस्यों को

 परिचालित  की  गई  थी  |

 श्री  ato  द्वार  भगत  माननीय  सदस्य का  निर्देश  किस  fi  वी से है ? हमारे पास कोई हमारे  पास  कोई

 टिप्पणी  नहीं  है  ।

 श्री  तुलसीदास  मेरे  पास  टिप्पणी है  जो  प्रत्येक  सदस्य  को  परिचालित  की  गई थी  ।

 मैं  इसी  टिप्पणी  का  निदा कर  रहा  हूं  ।

 श्री  बी०  कार  भगत  :  मेरा  ख्याल है  कि  यह  टिप्पणी  प्रवर  समिति के  सभी  सदस्यों  को

 परिचालित  नहीं  की  गई  थी  ।
 सम्भव  है  कि  वह  कुछ  सदस्यों को  निजी  तौर  पर  परिचालित की  गई

 ati  मुझे  तोदी  नहीं  गई  ।  मैं  समिति  का  एक  सदस्य  था  |

 श्री तुलसीदास
 :

 माननीय  मंत्री  उसे  नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक  से  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 मेरी  समझ  में  यह  नहीं  भ्राता  है  कि  नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक द्वारा  लेखा-परीक्षक  fet  जाने  की

 बात को  शिकार  करने  में  सरकार को  संकोच  क्यों  हो  रहा  है  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  सरकार  के  किसी  उपक्रम के  उत्तरदायित्व  की  जानकारी  इस  सभा

 को  केवल  नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक  से  प्राप्त  हो  सकती  है  |  इसलिये  यह  आवश्यक  है  कि  इस  सभा

 को श्र से  नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक को  सभी  सम्बन्धित  मामलों
 की  जांच  करने  का

 करा  अघिकार  होना

 मूल  अंग्रेजी में  ।
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 चाहिये  ।  सरकार  को  उसका  लेखा  परीक्षण  पसंद  हो  या  न  हो  सरकार  द्वारा  किसी  उपक्रम  का

 करण  तभी  किया  जाना  चाहिये  जबकि  महालेखा-परीक्षक  के  लेखा-परीक्षा  के  अधिकार  को  वह  स्वीकार

 करे  |

 वित्त  मंत्री  ने  कहा  कि  केवल  राज्य  बैंक  की  लेखा-परीक्षा  महालेखा-परीक्षक  द्वारा  नहीं  जाती

 है  ।  यह  गलत  बात  हीरो  हम  जानते  हैं  कि  ऐसी  ही  एक  बात को  सुधारने के  लिये  हमें  औद्योगिक

 वित्त  निगम  अधिनियम  में  संशोधन  करना  पड़ा  था  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  कराता  है  कि  यह  कार्यवाही

 श्री  तक  क्यों  नहीं  की  गई  थी  कौर  मुझे  विश्वास  है  कि  सभा  इस  बात  को  सभा  की  प्रतिष्ठा का  एक

 विषय  समझ  कर  आवश्यक  कार्यवाही  करेंगी  |

 भारतीय  समवाय  शभ्रधिनियम  ait  बीमा  अधिनियम  यह  देखने  के  लिये  कि  निगम

 भ्र ौर  समवाय सही  तरीके से  कार्य  कई  उचित  उपबन्ध  किये  गये  हो  सकता है  किसी

 सरकारी  क्षेत्र  में  कई  समवाय  हों  जबकि  यह  केवल  एक  ही  निगम  है  ।  मुझे  प्रसन्नता है  कि  बीमा

 अ्रधिनियम की  कुछ  धाराओं  के  लागू  करने  का  जहां  तक  सम्बन्ध  प्रवर  समिति  ने  कुछ  उपबन्ध

 किये हैं  ।

 मेंने  भ्र पनी  कीमत  टिप्पणी  में  धारा  २७,  २७-क  ौर  रख  का  निर्देश  किया है  ।  वित्त  मंत्री

 ने  इस  बात  के  कारण  बताये  हैं  कि  इन  उपबन्धों  का  निगम पर  लागू  करना  क्यों  आवश्यक  नहीं  था  ।

 उनके  कारण  संतोषजनक  प्रतीत  नहीं  होते  ।  उन्होंने  बताया कि  व्यय-प्रभुपाद  निश्चय ही

 कम  हो  जायेगा  कौर  इसलिये  वह  परिश्य  नहीं  है  ।  किन्तु  यदि  कार्य  करने  वालें  सेवायों  के  लिये  यह

 निर्बाध  था  तो  उसे  इस  निगम  पर  क्यों  लागू  नहीं  किया  जा  सकता  सरकार इस  प्रस्थापना  से

 क्यों  सहमत  नहीं  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  रहा  है  ।

 विनियोग  से  सम्बन्धित  अन्य  उपबन्ध  २७  झर  २७  क  हैं  ।  विनियोग  किस  प्रकार  किया  जाता

 है  केवल  इसी  दृष्टिकोण से  देखना  पर्याप्त  नहीं  है  क्योंकि  विनियोग  का  प्रभाव  जीवन  बीमा

 पटवारियों पर  पड़ता  है  ।  जहां  तक  पिछलें  लाभांशों  का  प्रदान  है  सरकार  ने  प्रत्याभूति दी  है  किन्तु

 भावी  लाभांश  निगम  के  विनियोग  से  प्राप्त  होने  वाले  ब्याज  पर  निर्भर  करेगा  ।  वह  निगम  के  व्यय

 अ्रनुपात  पर  भी  निर्भर  करेगा  ।

 मेरा  ख्याल  है  कि  व्यय  भ्रनुपात  कौर  विनियोग  सम्बन्धी  यह  जो  निबन्ध  है  वह  इस
 निगम  पर

 लागू
 किया  जाना  चाहिये  ।  सामान्य  परिस्थितियों  में  विनियोग  का  4h  प्रतिशत  सरकारी  प्रतिभूतियों

 कमांडरों  घारा  २७ के  अनुसार  शेष  का  विनियोग
 मान्यता-प्राप्त  प्रत्याभूतियों  में  किया  जाना  है

 ।

 इसके
 बाद  प्राप्ति  कौर  विनियोग  के  विभाजन  ar  et  भी

 है
 ।  इसलिये  बीमा  पत्रधारियों  के

 हित  में  मैंने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  प्रतीक  से  अधिक  ५५  प्रतिशत  का  विनियोग  सरकारी  प्रतिभूतियों  में

 किया  किन्तु दोष  का  विनियोग  ऐसे  तरीकों  से  किया  जाये  कि  बीमा  प्रभारियों  को  प्राप्त  होने

 वाला  लाभ  प्रभावित न  हो  ।  यदि  ऐसा  किया  जाता  है  तो  अंशधारियों  को  अधिक  लाभ  प्राप्त  होगा  प्रौढ़

 वह  अधिक  लाभांश  प्राप्त  करने  की  कर  सकेंगे  ।  विशेषकर माननीय  मंत्री  द्वारा  दिये  गये

 अ्राइवासन  को  देखते  उस  हृद  धारायें  २७,  २७  क
 शर

 ४०  ख  इस  निगम  पर  लागू  की  जानी

 चाहियें

 मौजूदा  बीमा  समवायों  के  सहायक  समवायों  के  कार्यभार  के  निगम  द्वारा  ले  लिये  जाने
 के

 के  बारे  मे ंमैं  कुछ  निवेदन  करूंगा  ।  इस  बारे  में  मुख्य  पहलू  है  सामान्य  बीमा  व्यवसाय  ।  मैं

 जानता हूं  कि  कुछ  सदस्य  सामान्य  बीमा  व्यवसाय के  राष्ट्रीयकरण  के  पक्ष में  हैं  किन्तु  मेरी  समझ

 में  नहीं  aren  है  कि  बीमा  का  वह  भाग  इस  विधान में  कयों  सम्मिलित  न  किया  जाये  ।
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 तुलसीदास |

 जैसा  कि  आपने देखा  होगा  कि  मुख्य  कठिनाई  विदेशों  में  जीवन  बीमा  के  कार्य  के  सम्बन्ध  में

 हैं  ।  यह  बताया  गया  है  कि  भारत  से  बाहर  जीवन  बीमा  का  जो  कुछ  व्यवसाय किया  गया  है  उसे  ऐसे

 जीवन  बीमा  समवायों  wera  अरन्य  सेवायों  को  सौंप  दिया  जायेगा  जो  इस  कार्य को  करने  के  इच्छा

 कारण  यह  है  कि  विदेशों में  वह  किसी  ऐसी  संस्था  को  पसंद  नहीं  करतें  हैं  जिसका

 राष्ट्रीयकरण किया  गया  हो  ।  सामान्य बीमा  व्यवसाय  में  आन्तरिक  व्यवसाय  से  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 साय  अधिक  होता  है  ।  इसलिये  मैं  यह  सुझाव  देता  हुं  कि  उक्त  जीवन  बीमा  सेवायों  को  अथवा

 अन्य  सेवायों यदि  वह  चाहते  हैं  मौजूदा  सेवायों  के  सहायक  समवायों  का  कार्यभार

 भी  सौंप  दिया

 wa  मैं  क्षतिपूर्ति  के  cet  को  लेता  हूं  ।  यहां मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  सरकार  जो  क्षतिपूर्ति

 देने जा  रही  है  वह  उस  निधि  से  दे  रही  है  जो  उसे  समवायों दौर  इस  निगम  से  प्राप्त

 होगी |  इसलिये  सरकार a  पास  से  कुछ  देना  नहीं  पड़  रहा  है  ।

 दूसरा  पहलू  यह  है  कि  जब  बाप  जिस  किसी  भी  व्यवसाय को  लेते  हैं  श्राप उसे  लेने  के  लिये

 उसका  मूल्य  है  उसके  हिसाब  से  लेत ेहैं  न  कि  वर्षों  पहले  के  मूल्य के  हिसाब से  ।  श्राप  देखेंगे  कि

 १९५२  में  व्यवसाय  में  लगी हुई  राशि  ८००  करोड़  रुपये थी  जबकि  PeUY A Med F के  अन्त  में  यही  राशि

 १,०००  करोड़  रुपये  इस  प्रकार २२-२४  प्रतिशत  कम  भुगतान  कर  रहें  |

 मौजूदा  अधिनियम  के  अन्तर्गत  सेवायों  को  ढाई  प्रतिशत

 महोदय  :  माननीय सदस्य  ने  २  बज  कर  २४  मिनट पर  अरपना  भाषण  आरम्भ

 किया  था  ।  जेसा  कि  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  बताया  कि  दलों  के  नेताओं  प्र  कुछ  महत्वपूर्ण

 व्यक्तियों  को  राधे  घंटे  समय  दिया  जायेगा  दौर  ar  आध  घंटे  से  अधिक  बोल  चुके  है  ।

 श्री  तुलसीदास
 :

 नहीं  ।  मैंनें  २  बजकर  २४  मिनट  पर
 बोलना  आरम्भ किया

 २  बज  कर  ५४  मिनट पर  शीराज़ा घंटा  समाप्त  होगा  ।  मैँ  अन्तिम  बात  कहने  जा  रहा  हूं  ।  मैं  यह  बताना

 चाहता हूं  कि  जिन  सेवायों  साढ़े  सात  प्रतिशत  आवंटन  किया  है  उन्हें
 पांच  प्रतिशत

 की  दर  से

 भुगतान किया  जायेगा  शर वह  भी  EX H ATT F के  मूल्यांकन  के
 आ्राधार  पर

 ।  इसके  कारण  उन्हें  मौजूदा

 मूल्यांकन का  केवल  ४१  प्रतिशत  प्राप्त  हो  रहा  है  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  है  कि  सरकार  इन  समवायों

 को  आवंटित राशि  के  अनुसार  क्षतिपूर्ति  भुगतान  क्यों  नहीं  करती है  ।  इसके  अतिरिक्त

 विभिन्न  समवायों  के  ¥o,o0c¢  प्रकार  sme  यदि  क्षतिपूर्ति  कम दी  जायेगी  यह  sera

 प्रभावित  होंगे  ।

 दूसरा पहलू  यह  है  कि  जब  यह  निगम  कार्य  करेगा  तो  वह  झ्रावंटन  आधिक्य  का  पांच  प्रतिष्ठित

 लेना  चाहेंगे  ।  निगम  श्रंशधा।रेयों  के  धन  को  काम  में  लायेगा  किन्तु  क्षतिपूर्ति  का  भुगतान  करते

 समय वह  केवल  ५  प्रतिशत देना  चाहते  हैं  जबकि  अंशधारियों के  प्रावीण्य  में  से  साढ़े  सात  प्रतिशत

 टन  किया  गया  है  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  यह  क्षतिपूर्ति  बहुत  कम  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  जिन  समवायों  ने  साढ़े

 सात  प्रतिशत  श्रावंटन  क्रिया  है  उन्हें  यदि  साढ़े  सात  प्रतिशत  नहीं  तो  कम  से  कम  सवा  प्रतिशत

 दिया  जाना  चाहिये  ।  मैं  प्रशन  के  गुणावगुणों  की  चर्चा  में  पड़ना  नहीं  चाहता  |  यह  seat  प्रविधिक

 हैं  कौर जिन  समवायों  ने  केवल  साढ़े  तीन  प्रतिशत झ्रावंटन  किया  उनके  साथ  क्या  यह  मैं

 बताना नहीं  चाहता  हूं  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  जिन  समवायों  ने  as  सात  प्रतिशत की  दर  से  झ्रावंटन

 किया है  उन्हें  पांच  प्रतिशत
 की  दर  से  क्षतिपूर्ति  का  भुगतान  करना  उनके  साथ  न्याय  करना  होगा  |

 भ्रंग्रेजी  में  ।



 १८  PEUR  जीवन  बीमा  निगम  विधेयक  BOY’

 आधिक्य  का  मूल्यांकन  उस  दिन  किया  जाना  चाहिये  जबकि  निगम  इन  सभी  समवायों  से

 कार्यभार  ले  ले  ।  या  मूल्यांकन  उस  वर्ष  के  सामान्य  बीमा  व्यवसाय  के  झ्राधार  पर  होना  चाहिये

 अथवा  तीन  वर्ष  की  असत  होनी  चाहिये  न  कि  ६  वर्ष  की  |

 मेरा  ख्याल  है  कि  जब  तक  श्राप  सम्पत्ति  के  अधिकारों  की  रक्षा  नहीं  करते  हैं  तब  तक  वह  किसी

 समाज के  हित  को  लाभान्वित नहीं  कर  सकती  है  ।

 श्री  साधन  गुप्त  :
 मुझे  इस  बात  का  अत्यन्त  दुःख  है  कि  बीमा  व्यवसाय  का  राष्ट्रीयकरण  केवल

 जीवन  बीमा  तक  ही  सीमित  है  कौर  उसका  विस्तार  व्यवसाय  के  सामान्य  क्षेत्र  तक  नहीं  किया  गया  है  |
 | न  ५

 जीवन  बीमा  को  गैर-सरकारी क्षेत्र  से  समाप्त  कर  देने  के  लिये  एक  ak  aren  था  जोकि

 सामान्य  बीमा  व्यवसाय  पर  भी  लागू  होता  है  ।  हम  एक  ऐसे  te  भ  cod हैं  जो  तीब्र

 औद्योगीकरण  के  लिए  संसाधनों की  खोज  करने  में  ग्रत्यंत  व्यग्र  हम  विदेशी  सहायता  प्राप्त

 करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  किन्तु  उसके  श्रनिद्चित  होने  के  कारण  उस  पर  श्राधारित कोई  योजना

 बनाई  नहीं  जा  सकती  है  ।  हमारी  ग्रावश्यकताओं  को  पूर्ति  के  लिए  हम  घाटे  की  बर्थ-व्यवस्था  का

 आश्रय  ले  रहे  हैं  शौर  ऐसी  स्थिति  में  जीवन  बीमा  समवायों  की  ग्रोवर  सामान्य  बीमा  समवायों  की

 निधि  को  काम  में  लाने  से  इन्कार  कैसे  कर  सकते  हैं  |

 जीवन  बीमा  समवायों  के  पास  इस  समय  लगभग  ३८०  करोड़ रुपये  की  निधि  है  कौर  इसलिये

 इस  निधि  को  लेकर  राष्ट्र  की  aria  प्रगति  के  लिये  काम  में  लाया  जाना  उचित  ही  है  ।

 सामान्य  व्यवसाय  को  छोड़  दिये  जाने  का  मुझे  वास्तव  में  दुःख  है  ।  विधेयक  के  उद्देश्यों

 शर  कारणों  के  विवरण  में  कदाचार  की  जिन  घट नाश् ों  का  उल्लेख  किया  गया  है  वह  सामान्य  बीमा

 सेवायों पर  अधिक  लागू  होती  हैं  ।  यदि  श्राप  इन  सब  बातों  को  छोड़  भी  दें  तो  भी  सेवा-युक्त

 रियों  के  दृष्टिकोण  से  यह  नितांत  आवश्यक  था  कि  सामान्य  बीमा  समवायों का  कार्यभार  ले  लिया
 जाता  |  सामान्य  बीमा  व्यवसाय  को  जीवन  बीमा  व्यवसाय से  काफी  समर्थन  मिलता  है  और  मैं  कह  सकता

 हूं  कि  जीवन  बीमा  व्यवसाय  के  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  इनमें  से  प्रतिकाश  समवायों  का  दिवाला  निकल
 जायेगा  |  मुझे  इस  के  कई  तार  प्राप्त  हुये  हैं  कि  सामान्य  बीमा  विभाग  में  कर्मचारियों की

 कभी  से  शुरू  हो  गई  है  ।  कम  से  कम  कर्मचारियों को  राहत  देने  के  लिये  सरकार  द्वारा

 सामान्य बीमा  क्षेत्र  का  राष्ट्रीकरण  किया  जाना  चाहिये  था  |  सरकार  यह  नहीं  कह  सकती  कि

 उसे  इस  समस्या  की  जानकारी  नहीं  थी  ।  मैं  इस  मामले  में  सरकार  पर  घोर  उदासीनता  का  आरोप

 लगाता  हूं  शर  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सामान्य  बीमा-क्षेत्र  में  एक  बड़े  पैमाने  पर  कर्मचारियों  की

 छंटनी किये  जाने  पर  सरकार  क्या  कायंवाही  करने  का  इरादा  रखती  है  |

 मैने  जो  बातें  कही  हैं  उनके  भ्र ति रिक्त  मैं  विधेयक के  सिद्धांत का  पूर्ण  समर्थन  करता  हूं  ।

 इसमें  संदेह  नहीं  है  कि  विधेयक  के  विभिन्न  के  बारे में  काफी  मतभेद  है  तथापि  विधेयक

 के  सिद्धांत  से  हम  सहमत  हैं  ।  उदाहरण  के  लिये  क्षतिपूर्ति  सम्बन्धी  उपबन्ध  को  लीजिय े।

 किसी  भ्रंश धारी  को  उसके  से  कुछ  aa  होती  है  कौर  उसे  उस  राय  के  प्राप्त  होते  रहने  के

 प्रत्याभूत दी  जानी  चाहिये  ।  श्री  तुलसीदास  की  ae  शिकायत  है  कि  हम  में  से  कुछ  स्वामित्व  हरण

 करना  चाहते  है  |  किन्तु  हम  चाहते  हैं  कि  क्षतिपूर्ति  समुचित  होनी  चाहिये  ।  राज  स्थिति  यह  है  कि  यदि

 कोई  श्रमिक  wot  कतेंव्य  पालन  में  किसी  दुर्घटना  के  कारण  दर्जे  क्षमता  खो  बैठता  है  तो  वह

 जीवन  भर  के  लिये
 बेरोजगार

 हो  जाता  है
 ।

 इस  विधेयक  के  genie  यदि  निगम  आधुनीकरण के

 जरिये  किसी  कर्मचारी  का  वेतन  कम  करता  है
 तो

 उसे  केवल  तीन  माह  की  मजूरी  दी  जाती  है  ।  मैं  आपको

 यह  बता  सकता हूं  कि  बहुत  से  समवाय  उत् पदा नया  भविष्य  निधि  की  व्यवस्था  नहीं  करते

 ऐसी  स्थिति
 में  श्राप  अंशधारी  को  अधिक  क्षतिपूर्ति  किस  प्रकार  दे  सकते  उसने

 a
 केवल  पूंजी

 अंग्रेजी  में
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 |  श्री  साधन  गुप्त |

 श
 लगा  दी  है  कौर  उसे  खाली  बैठे  रहने  पर  भी  राय  प्राप्त  होती  है  ।  उसे  कोई  खतरा  उठाना नहीं  होता

 a  ।  मैंने  समूचे समाज  के  दृष्टिकोण  से  यह  बताया  है  fe  इस  प्रकार  की  भारी  क्षतिपूर्ति  दी  जानी

 भ्रनावद्यक है  क्योंकि  समाज  के  सभी वर्गों के  साथ  हम  ऐसा  व्यवहार  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  क्षतिपूर्ति को

 पूंजीपति  के  दृष्टि  से  पूंजीपति को  दी  जाने  वाली  क्षतिपूर्ति  उसके  द्वारा
 जो  खतरा

 उठाया  जाता  है  उसकी  क्षतिपूर्ति  समझी  जाती  है  ।  जीवन  बीमा  व्यवसाय  में  कभी  घंटा  नहीं  होता  है  ।

 यह  देखा  गया  है  कि  जापान  में  भूकम्प  के  कारण  जबकि  एक-तिहाई  जनसंख्या  तबाह  हो  गई  थी  तब  भी

 जीवन  बीमा  camara  पर  कोई  विशेष  प्रभाव  नहीं  पड़ा  था  ।  जीवन  बीमा  व्यवसाय में  शायद ही  कोई

 खतरा  होता  है  ?  बीमा  व्यापार  को  बढ़ाने  का  श्रेय  किसको  है  ?  क्या  इसका  विकास  केवल  बीमा

 समवायों के  द्वारा  ही  |  जानते  हैं  कि  हाल ही  में  राज्य ने  बीमा  व्यापार  के  विकास के

 लिये  बहुत  से  उपाय  किये  निर्धायों को  राय-कर  में  छट  दी  गई  हैਂ  कौर  सरकारी  क्षेत्र  से  बहुतसा

 रुपया  खां  करने  की  योजना  बनाई  गई  चूंकि  इससे  लोगों  की  राय  बढ़ेगी  इसलिये  इसका

 प्रभाव  बीमा  व्यापार  के  विकास  पर  भी  पड़ेगा  ।  बीमा  व्यापार  को  बढ़ाने  का  श्रेय  कंवल  बीमा

 कम्पनियों को  ही  नहीं है  ।  हमने  इस  बात  का  कि  प्रतिकर  उचित  है  या  wea  आधारों पर

 करना है  ।  एकमात्र  आधार  यह  है  कि  यह  देखा  कि  इसी  प्रकार  की  परिस्थितियों में  समाज  के

 अन्य  वर्गों  को  मिलने  वाले  प्रतिकर  की  तुलना  में  यह  प्रतिकर  क्या  eaters है  ।  कौर  साथ  ही  यह  इतना

 कम  भी  न  हो  कि  इससे  वह  व्यक्ति  जो  बीमा  कम्पनी  में  लगाये  गये  धन  से  होनें  वाली  राय पर  ही  निर्भर
 ी

 करता  भ्र पना  गुजारा  न  कर  सके  |  इसीलिये  मैंने  अपने  विनती-टिप्पण  में  कहा  है  कि  झ्रंशधारियों  को

 २०  वर्षों  की  बजाय  दस  वर्षों  की  राय  के  बराबर  प्रतिकर  दिया  जाय  ।  मैँ  तो  यह  कहने  के  लिये

 भी  तैयार  हुं  कि  उन्हें  अ्रन्तिम  लाभांश  का  जो  सबसे  अधिक  होता  दस  गुना  दे  दिया  जाये  ।  यह

 पर्याप्त होना  चाहिये  ।

 दूसरा  पहलू  कर्मचारियों  को  प्रतिकर  देने  का  है  ।  यदि  कम्पनी  ने  गारंटियां  नहीं  दी  हैं  तो  किसी

 कर्मचारी  जो  वैज्ञानिकन  को  स्वीकार  नहीं  करता  तीन  मास  का  पारिश्रमिक  देकर  wat  किया

 जा  सकता  मैँ  नहीं  समझ  सका  कि  कर्मचारियों  को  इतना  कम  प्रतिकर  क्यों  दिया  जबकि  बीमा

 व्यापार  को  बढ़ाने  प्रौढ़  फैलाने  में  उनका  उतना  ही  हाथ  है  जितना  कि  म्रंशधघारियों  का  ?

 बीमा-पत्रधारियों  के  साथ  भी  यही  व्यवहार  किया  गया  है  ।  खण्ड  १४  के  दिवालिया

 कम्पनियों के  बीमापत्र  धारियों  के  बीमा-पत्रों  का  मूल्य  जा  सकता  है  ।  कभी-कभी

 घाटा  आस्तियो ंके  कम  मूल्यांकन के  कारण  या  दायित़्वों के  श्रमिक  मूल्य  से  होता  है  |  इस  प्रकार

 कमी  दिखाई  जाती है  ।  लेकिन  साथ  ही  हमें  याद  रखना  चाहिये  कि  ऐसा  करने  से  उनकी  मनोवृत्ति

 पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ।  बीमा-पत्रों  के  मूल्य में  कमी  किये  जाने से  बीमा-पत्रधारियों  को  उनमें

 विश्वास नहीं  रहेगा  ।  वे  समझेंगे कि  निगम  कज  दायित्व  को  पुरा  करने  या  उनके  बीमा  पत्रों

 का  भुगतान करने  में  भ्र समर्थ  है  ।  श्राप  प्रत्येक  बीमा-पत्रधारी से  यह  ara  नहीं  कर  सकते  कि  वह

 सरकार  द्वारा  किये  गये  विधि  के  निर्वचन  को  समझे  |  इसलिये मैं  समझता  हूं  कि  एक  राष्ट्रीयकृत

 उपक्रम के  यह  बात  बहुत  अशुभ  si  कहा  गया  था  कि  राज्य  उन  बीमा  पत्रधारियों  के

 पत्रों की  गारंटी  नहीं  दे  सकता  जिन्होंने  खराब  कम्पनियों में  बीमा  करा  लिया  था ।  मैं  ग्राहको

 बताना चाहता  हूं  कि  यह  विचार  गलत  है  |  हो  सकता  है  कि  बहुतसी  कम्पनियां  दिवालिया at  गई

 हैं  ।  पूछा  गया  है  कि  क्या  सरकार  उस
 कम्पनी

 के  बीमा-पत्रों  की  भी  गारंटी  जिसने  जीवन-निधि

 के  ३२  लाख  रुपये  में  से  ३०  लाख  रुपया  गंवा  दिया  है  ?  किन्तु  याद  रखना  चाहिये  कि  ऐसी  कम्पनी

 भी  सरकार से  लाइसेंस  लेकर  काम  कर  रही  थी  कौर  सरकार  ने  इसे  मान्यता  प्रदान कर  रखी

 थी  ।  बीमा  नियन्त्रक  का  एक  पुथल  विभाग  जिसको  बहुत  अ्रधिकार  प्राप्त  हैं  ak  बीमा  नियन्त्रक
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 का  यह कर्तव्य है  कि  वह  सुप्रबन्ध  कौर  दुरुपयोग को  रोके  ।  बीमा-छत्रधारी भी  इस  विचार  से  किस्तें

 देते  रहे  हैं  कि  उनके  बीमा  पत्रों  का  भुगतान  किया  विशेष कर  उस  समय  जबकि  यह  व्यापार

 सरकार  हाथ  में  ले  रही  है  ।  यदि  सरकारी  विभागों  बीमा  नियन्त्रक  के  कार्यालय  इस

 चार  धन  के  इस  दुरुपयोग  की  कार्यकुशलता  या  कर्मचारियों
 की  संख्या कम  होने  के  कारण  नहीं

 रोका या  नहीं  रोक  सका  तो  इस  कारण  बीमा-पत्रधारियों की  हानि  क्यों  होने  दी  जाये  ?

 लेखा-परीक्षा  के  को  लीजिये  ।  वित्त  मंत्री ने  कहा  है  कि  इस  प्रकार  के  वाणिज्यिक

 निगम  में  नियन्त्रक  महा-लेखा-परीक्षक  द्वारा  लेखापरीक्षा  की  व्यवस्था  किये  जाने  की  आवश्यकता

 नहीं है  ।  किन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  सिद्धांत  रूप  से  यह  स्वाभाविक है  कि  इस  प्रकार  के  निगम जिसमें

 राज्य  का  बहुत-सा धन  पूंजी  के  रूप में  लगाया  लेखों  की  लेखा  परीक्षा  नियन्त्रक

 परीक्षक  द्वारा  ही  की  जानी  चाहिये  ।  विमान  निगम  प्रौद्योगिक वित्त  निगम  इरादी  सबके  लेखों  की

 परीक्षा  नियन्त्रक  महा-लेखा-परीक्षक द्वारा  ही  की  जाती  है  ।  इस  निगम  में  क्या  विशेषता है  ?  कहा

 गया है  कि  ae  एक  वाणिज्यिक  समवाय  है  कि  ate  कार्य-पालिका  को  विवेक  से  कायें  करना  पड़ता  है  ।

 मैं  नहीं  समझ  सका  कि  नियन्त्रक  महा-लेखापरीक्षक किस  तरह  विवेक  के  प्रयोग  को  रोक  सकेंगे  ?  वह  तो

 केवल  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि  इस  विवेक  के  प्रयोग  द्वारा  निकाय  धन  का  अपव्यय न  करें  ?

 क्या  हम  नहीं  चाहते  कि  धन  का  अपव्यय  न  हो
 ?  वास्तव में  सरकार  के  इस  रवैये  का  कारण  यह  है  कि

 नियन्त्रक  महा-लेखापरीक्षक  ने  औद्योगिक  वित्त  निगम  की  बहुत-सी  श्रनियमिताओं  का  पता  लगाया

 है  दौर  सरकार  ऐसी  बात  पसन्द  नहीं  करती  है  ।  वह  चाहती है  कि  नियन्त्रक  महा-लेखापरीक्षक उसकी

 इच्छानुसार  काम  करे  ।  हम  यह  बात  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  |  हम  स्वतन्त्र  र  निष्पक्ष लेखा  परीक्षा

 चाहते  हैं  प्रौर  निगम  को  चलाने  वाले  किसी  भी  इमानदार  व्यक्ति  को  ऐसी  लेखा-परीक्षा  का  भय  नहीं

 होना  चाहिये  |  हमने  देखा  है  कि  नियन्त्रक  महा-लेखापरीक्षक  लेखापरीक्षा  करने  के  लिये  स्वतन्त्र

 है  और हम  यही  चाहते  हैँ  ।

 सरकार ने  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  यह  शभ्राइवासन  दिया  है  कि  उसमें  wa  तक  जितना  विनियोग

 किया  जाता  उसे  कायम  रखा  जायेगा  किन्तु  यह  श्राइवासन  देने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  इस

 लिये मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  निगम  की  निधि का  पहले  जो  विनियोग हो  वह  सरकारी  प्रतिभूतियों  में

 होना  चाहिये  भर  सरकार  को  इन  प्रतिभूतियों पर  Ean  से
 ४

 प्रतिश्त  तक  ब्याज  देना  चाहिये  |  इस

 के  बाद  निगम की  सारी  निधि  सरकार  द्वारा  ले  ली  जाये  भ्र ौर  उसे  राष्ट्रीय  विकास  के  हित  में

 मिकताश्रों के  भ्रनुसार  विनियोजित किया  जाये

 अब  कर्मचारियों के  बारे  में  कुछ  सुझाव हैं  |  पहला  यह  है  खण्ड  २८  के  अन्तर्गत जो  आधिक्य

 उसका  झ्रावंटन  कर्मचारियों  को  मूल्यांकन  लाभांश  का  भुगतान करने  के  लिये  कम से  कम  V1

 प्रतिशत  होना  चाहिये  ।  कर्मचारियों  का  स्थानांतरण  जोन  के  बाहर  उनकी  सहमति  के  बिना  न  किया

 जाये  भ्र  निगम  के  कर्मचारियों  भ्र  प्रबन्धकों  के  बीच  उत्पन्न  होने  वाले  सभी  विवादों का  निर्णय

 न्यायाधिकरण
 द्वारा  किया  जाना  चाहिये  भर  केन्द्रीय  सरकार  का  निर्णय  भ्रान्ति  नहीं  होना  चाहिये  ।

 अन्त में  मैं  इस  बात  पर  जोर  देता  हूं  कि  श्रभिकर्ताश्रों  को  प्राप्त  होने  वाले  कमीशन के  सम्बन्ध  में

 धारा
 ४४

 झ्र  धारा  ४०-क  की  उपधारा  (१)  पूर्ण  रूप  से  लागू  होनी  चाहिये  |

 खण्ड  vs  के  अन्तर्गत  निगम को  विनियम  बनाने  का  अधिकार दिया  गया  हैदर  संसद  का  इन
 विनियमों  पर  कोई  नियन्त्रण नहीं  है  ।  इसलिये इस  अधिनियम के  अ्रन्तर्गत  बनाये गये  विनियमों

 में  संशोधन  करने  का  अधिकार  च्  को  होना  चाहिय े।

 सभापति  महोदय  :  aa
 x  गैर-सरकारी  सदस्यों

 सम्बन्धी  कार्य  को  आरम्भ  करेंगे  ।

 मूले  अंग्रेजी  में
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 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 तिरपनवाँ  प्रतिवेदन

 श्री  Meta  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 कि  यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  तिरपनवाँ

 प्रतिवेदन  जो  १६  १९४५६  को  सभा  के  समक्ष  उपस्थापित  किया  गया  सहमत
 ज
 a  15.0

 इस  रिपोर्ट  में  दो  बातों  की  चर्चा  की  गई  है  ।  पहली  श्री  टी०  बी०  विट्ठल  राव  के  कारखाना

 )  विधेयक  के  वर्गीकरण  के  बारे  में  है  ।  विचार  के  बाद  इसे  वर्ग  में  रखा  गया  है  पर  इसके

 लियें  तीन  घंटे  दिये  गये  हैं  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  श्री  नंद  लाल  शर्मा  ने  दूसरी  बार  प्रार्थना  की  है  कि  उनके  गोहत्या  सम्बन्धी
 विधेयक  को  at  की  बजाय  वर्ग  में  रखा  जाते  ।  उनकी एक  पहली  ऐसी  प्रार्थना  इस  कारण

 भ्र स्वीकार कर  दी  गई
 थी  कि

 इसी प्रकार के  एक  कौर  विधेयक  पर  कुछ  समय  सदन  में  चर्चा हुई
 थी

 इसलिये we  इसे  वर्ग  में  रखने  का  कोई  नया  कारण  नहीं  है  ।

 महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  तिरपालें

 प्रतिवेदन  से  जो  १६  PEUg  को  सभा  के  समक्ष  उपस्थापित  किया  गया
 प

 सहमत
 >
 ह  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 भारतीय  दंड  संहिता  )
 विधेय

 धारा  LEY  में  संशोधन

 श्री  एस०  बी०  राम स्वामी  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  भारतीय  १८६०

 ०५2 ७ स झ्र, पौर झागे  संशोधन  करने  वाली  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  पै

 सभापति  महोदय  set  यह  है  :

 भारतीय  १८६०  में  कौर  चरागे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  भ्र नुम ति  दी  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्य  |

 श्री  एस०  बी०  राम स्वामी  :  मैँ  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं  ।

 खान  विधेयक

 ३३  ५१  का  संशोधन )

 सभापति  महोदय  :  श्री  सभा  ४  PER  को  श्री  टी०  बी०  विट्ठल  राव  द्वारा  रखे  गये

 इस  प्रस्ताव पर  अग्रेतर चर्चा  करेंगी  :

 खान  PEXR  में  ग्र  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाये  ह

 थ

 ante  के  सूचना-पत्र  प्र साधारण  भाग  २,  अनुभाग  २,  दिनांक  P5—-4— UG  में  प्रकाशित

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 १  १/२  घंटे  के  समय में  से  २६  मिनट  को  खर्च  हो  चुके  अरब  केवल  एक  घण्टा  AK

 एक  मिनट  शेष  हैं  ।  श्री  टी०  बी०  विट्ठल राव  संक्षेप  में  भाषण  समाप्त  करेंगे  ।

 Tat  टी०  ato  विट्ठल  राव  व्तेमान  अधिनियम  में  खानों  के  मजदूरों में  दो

 श्रेणियां  रखी गई  हैं  ।  मासिक वेतन  वालों  को  वर्ष में  १४  दिन  की  वेतन  समेत  छुट्टी  मिलती  जबकि

 दैनिक  मजूरी  के  मजदूरों को  केवल  सात  दिन  कौर वहू  भी  इस  शतं  पर  कि  वे  कभी  हड़ताल

 नहीं  करेंगे ।  मैं  इस  भेद  को  मिटाना चाहता  हूं  ।

 चूंकि  भ्र भ्या वेदन  का  कोई  दूसरा  उपाय  नहीं  इसलिये  मैंने  यह  विधेयक रखा  है  ।  विभिन्न

 समितियां  बनी  हुई  परन्तु  श्रम  मंत्रालय की  भ्र कुशलता  के  कारण  उनकी  नियमित  बैठकें  नहीं

 जबकि  अ्रन्तर्राष्टीय  श्रम  संघ  के  के  अनसार  इन  समितियों  की  नियमित

 ह... ५  होनी  FEYR  से  खान  सम्बन्धी  औद्योगिक  समिति  की  कोई  बैठक  नहीं  हुई  ।  हालांकि

 प्रनेक  समस्याएं  हमारे  सामने  जिनको  त्रितलीय  आधार  पर  हल  करके  खदानों के  मजदूरों  की

 हालत  को  सुधारा  जा  सकता  है  ।

 अ्रमलाबाद विस्फोट  ate  पारासिया  की  खान  दुर्घटना के  जांच  न्यायालयों की  सिफारिशों  की

 कौर  श्रम  मंत्रालय ने  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  खानों में  सुरक्षा  के  उपाय  करने के  लिये

 शक्ति  सम्पन्न  आयोग की  स्थापना  की  सिफारिश की  गई  परन्तु  wa तक  कोई  कार्रवाई  नहीं  की

 गई  इससे  मंत्रालय की  कुशलता  सिद्ध  होती  है  |

 विदेशों में  भारत  की  अपेक्षा  बहुत  अ्रधिक  उत्पादन  होता  कहीं पर  कहीं  कहीं

 दस  TAT  कौर  कहीं  बारह  TAT  उत्पादन  होता  है  |  इसका  यह  wa  है  कि  हम  औद्योगिक  दृष्टि  के  विकसित

 दूसरे  देशों  से  उत्पादन के  मामले  में  बहुत  पीछे  रह  गये  हैं  |  देश  में  उत्पादन  बढ़ाने  दूसरे  देशों  क

 बराबर  कराने  के  लिये  आवश्यक है  कि  हम  शीघ्र  से  शीघ्र  खानों  में  काम  करने  वाले  लोगों की  भ्र वस् था

 को  सुधारें  ।  जब  तक  उनकी  हालत  में  सुधार  नहीं  किया  जाता  उन्हें  प्रदीप  उत्पादन  के  हेतु  काम  करने

 के  लिये  प्रेरित  नहीं  किया  जा  सकता  |  पंचवर्षीय  योजना  में  खनिजों  के  बारे  में  एक  शभ्रध्याय है  जिसमें

 कहा  गया  है  कि  जिस  ढंग  से  हम  खनिज  संसाधनों  को  निकालते हैं  पर  जिस  प्रकार  हम  उनका  उपयोग

 करते हैं  वे  देश  की  झ्राथिक  उन्नति  के  द्योतक  माननीय  मंत्री  को  इस  संशोधक  विधेयक  को

 स्वीकार कर  लेना  चाहिये  ।

 जब  तक  काम  करने  वाले  लोग  संगठिन  नहीं  तभी  तक  सरकार  मालिक  लाभ  उठा

 सकत  परन्तु  जब  हम  संगठित  हो  जायेंगे  तब  श्रम  जीवी  लोग  इस  असहनीय  ददा  को  कभी  बर्दाश्त

 नहीं  मुझे  सरकार  से  जिसने  समाजवादी  समाज  बनाने का  उद्देश्य  बनाया  तराशा  कि  वह

 शीघ्र  ही  कोई  कार्रवाई  करेगी  इस  छोटे  संशोधन  को  स्वीकार  करेगी  ।  मैं  सभा  से  इस  प्रस्ताव

 की  स्वीकृति के  लिये  प्रार्थना  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  |

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी
 )  ae

 f
 क्रांतिकारी  नहीं  बल्कि

 इसमें  खानों  के  कर्मचारियों के  लिये  कुछ  सुविधायें मांगी  गई  जो  उन्हें  बहुत  पहले  मिल  जानी

 चाहिये  थीं  ।

 खानों  में  काम  करने  वाले  लोगों  को  बड़ा  कठिन प्रौढ़  सख्त  करना  पड़ता  है  भ्रौर  बदले  में

 बहुत ही  कम  मजूरी
 मिलती  और

 अधिकतर
 लाभ  विदेशी  लोगों  की  जेबों  में  जाता  है  ।  इस

 मूल  अंग्रेजी
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 |  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी |

 विधेयक  में  उन  के  लिये
 ७

 दिन  की  बजाए  एक  महीने  की  छुट्टी  कौर  प्रतीक  समय
 काम

 करने  के

 लिये  दूसरे  फैक्टरी  के  कर्मचारियो ंके  समान  डेरे  वेतन  की  बजाये  दुगने  वेतन  की  मांग की  गई  है  ।

 में  समझता  हूं  कि  यह  उचित  मांग  है  कौर  सरकार  को  इसे  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।

 इस  सभा  में  भेदभाव  के  विरुद्ध  बड़ी-बड़ी  युक्तियां  दी  जाती  परन्तु  खानों के  मजदूरों

 को फैक्ट्रियों  कौर  बागान
 के  मजदूरों  की  stat  छुट्टियां  और  अधिक  समय  काम  करने

 वेतन

 कम  मिलते हैं  ।  इस  विधेयक  में  इस  भेद  को  मिटाने  का  प्रयास किया  गया  है  ।

 प्रस्तावक ने  भाषण  में  दूसरे  देशों  में  उपलब्ध  सुविधाओं  साथ  तुलना  करते  हुये

 बताया  है  कि
 हमारे  देश  के  खानों  में  कर्मचारियों  को  बहुत  ही  कम  सुविधायें मिलती  हैं  ।  कोयला

 उद्योग के  राष्ट्रीयकरण  के  विरुद्ध  मालिक लोग  लड़  रहे  हैं  तौर  उद्योग  में  काम  करने  वालों  को

 लाभ  क्या  होना  १९२६  की  पक्षी  वास्तविक  वेतन  कम  मिलते  हैं  ।  श्री  विट्ठल  राव  ने  कच्चे
 सैंगनीज

 के
 बारे

 में  मध्य  प्रदेश  में  होने  वाली  लूट
 की

 कौर  कोलार
 स्वर्ण  खानों की  हालत

 की  ae  ध्यान  आकर्षित किया  है  ।  दुर्घटनाओं की  संख्या  पहले की  प्रपेक्षा  कई  गुना  हो  गई  है

 फैक्ट्रियों  की  तिरपटा  कहीं  प्रतीक  है  ।  बल्कि  प्रति  वर्ष  यह  संख्या  बढ़ती  ही  जा  रही  है  ।  श्रम  संरक्षण

 विधियां  भ्र पर्याप्त
 होने  के  साथ-साथ  लागू  भी  कम  की  जाती  हैं

 ।  मजदूरों के  बारे  में

 का  निरीक्षण  भी भ्रमणी  तरह  नहीं  होता  भर  मकान  बनाने  के  लिये  दिया  गया  धन  व्यतीत हो
 जाता

 तथा  मालिक कुछ  सौ  रुपया  जुर्माना  देकर  मकान  बनाने  के  उत्तरदायित्व  से  बरी  हो  जाते

 खनिज  कर्मचारियों  के  साथ मानुषिकता का  व्यवहार  किया  जा  रहा  है  ।  इसलिये  यह  विधेयक

 खनिज  मजदूरों  के  लिये  कुछ  थोड़ी  सुविधाओं  की  मांग  करता  श्रीमती  are  के  लिये  कुछ

 अधिक  दिनों  की  तथा  फैक्टरी  मजदूरों के  समान  श्रमिक  समय  काम  करने के  लिये  ग्रसित  वेतन
 की  |

 हमारे  खानों  के  मजदूरों में  आदिवासियों  की  संख्या  अधिक है  जिन्होंने  भ्रपने  परिश्रम  से

 भारत  की  सभ्यता  का  निर्माण  किया  परन्तु  उनकी  अपनी  अवस्था  भ्रत्यन्त  दयनीय  है  कौर  उनके  साथ

 घृणा  का  व्यवहार  किया  जा  रहा  है  ।  जब  हमारी  सरकार  समाजवादी ढंग  के  समाज  की  घोषणा  करती

 यह  विधेयक उसके  लिये  एक  परीक्षा  है  ।  यदि  हम  इन  लोगों  की  न्यूनतम  अ्रावश्यकतायें  भी  पूरी  नहीं

 कर  तो  बड़ी  शर्म  की  बात  है  ।  सरकार  सदा  दलबन्दी  की  भावना  से  प्रेरित  होकर  मजदूरों के

 हितों  को  रह  करती  रहती  है  कौर  समाजवादी  समाज  की  खोखली बातें  करती  है  इसलिये मैं  सरकार  से

 अपील  करता  हूं  कि  वह  इस  छोटी  मांग को  पूरा  करने  के  लिये  aaa  इस  विधेयक  को

 स्वीकार करे  ।

 सरकार  इस  विधेयक  के  सिद्धांत  को  स्वीकार करें  या  इसे  सरकारी  उपक्रम  के  रूप  में  लाये

 परन्तु देश  के  खनिकों  के  प्रति  न्याय  होना  चाहिये
 |

 श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर  व  :  यदि  इस  सुझाव  के  बारे  में

 माननीय  मंत्री  जी  की  प्रतिक्रिया मालूम  हो  जाती तो  अच्छा  होता  ।

 यद्यपि  यहां के
 फैक्टरी  कर्मचारियों की  अवस्था  दूसरे  देशों के  फैक्टरी  कर्मचारियों  की

 तुलना  में  बुरी  परन्तु  खानों  के
 कर्मचारियों

 की  भ्र वस् था  उनसे  कहीं  अधिक  खराब  उन्हें  खानों ~
 में  जाकर  मालिकों

 कौर  सरकारी  कर्मचारियों
 के  दुर्व्यवहार के  अधीन रहते  हुये  बड़ा  कठिन

 काम  करना  पड़ता  है झौए  कई
 बार  चोटें  लगती  हैं  तथा  मृत्यु  भी  हो  जाती  ये  खानें  अधिकतर

 बड़े-बड़े लोगों  के  कब्जे
 में

 हैं  जिसका  राज्य  सरकारों  पर  पूरा  नियंत्रण  होता  पुलिस  के  साथ

 मिलकर इन  मालिकों  के  गुंडे  मजदूरों  को  कौर
 उनसे  सहानुभूति  रखनें  वाले  लोगों को  तंग  करते  हैं  ।

 ast  में



 १८  PRUE  खान  \  NU  पवन )  विधेयक  PACE GC)

 मैं  धनबाद  में  गया  मेरा  जीवन  वहां  इन  गुंडों  के  कारण  खतरे  में  क्योंकि  वहां  बिहार  सरकार

 और  पुलिस इनके  साथ  है  |

 आबिद  माननीय  सदस्य  के  लिये  बिहार  सरकार  बिहार  पुलिस

 की  कार्रवाई  का  उल्लेख  करना  उचित  नहीं  क्योंकि  वे  यहां  नहीं  हैं  जो  बचाव  कर  सकें  ।

 सभापति  महोदय  :  यह  एक  सामान्य  वक्तव्य है  |  यदि  कोई  विशिष्ट बात  कही  गई  होती

 तो  मैं  माननीय  सदस्य को  साक्ष्य  प्रस्तुत  करने  को  कहता  |  इसलिये  सामान्य
 वक्तव्यों  को  सव बध था

 अवरुद्ध  नहीं  किया  जो  सकता  |

 एन०  श्रीकान्तन  नायर  :  मैंने  किसी  मंत्री  शादी  के  विरुद्ध  नहीं  मैंने  साधारण  बात  कही

 खानों  के  मजदूरों  का  जीवन  बहुत  बुरा  है  उनका  बेतन  दूसरे  फैक्टरी  मजदूरों  की  ate  कम

 है  ।  मासिक  वेतन  वालों  दैनिक  वेतन  वालों  में  भी  wea  किया  गया  है  ।  मजदूरों  ने  कई  बार

 मांग  की  है  कि  उन्हे ंभी  मासिक  वेतन  वाले  कर्मचारी  बनाया  जाये  चूंकि  वे  मासिक  वेतन  वाले

 चारी  नहीं  इसलिये  हमारे  लिये  उनकी  मांग  पर  जोर  देना  भी  कठिन  हो  गया  है  ।  मासिक  वेतन  वाले

 कर्मचारी न  होने  के  कारण
 उनको

 यातनायें  कष्ट  सहने  पड़ते  हैं  इसलिये  उनकी  कार्यावधि

 निश्चित  की  जानी  चाहिये  तथा  उनको  वे  सभी  सुविधायें  मिलनी  चाहियें  जो  मासिक वेतन  पाने  वाले

 कर्मचारियों को  प्राप्त  होती  हैं  ।  दी  दूसरी  सुविधाओं के  बारे  में  दैनिक  वेतन  कौर  मासिक

 वेतन  वाले  मजदूरों
 में  जो  भेद  रखा  गया  है  उससे  मजदूर  मालिकों  भर  सरकार  के  लिये  बड़ी

 कठिनाइयां पैदा  हो  गई  हैं  ।

 इन  दोनों  श्रेणियों में  अन्तर  क्यों रखा  जाय  ?  इस  ae  झर  भेद  को  हटाना  चाहिये  ।  दैनिकਂ

 वेतन  वाले  मजदूरों  को  अधिक  छुट्टी  देने  से  उत्पादन  कम  हो  जायेगा  यह  केवल  मात्र श्रम  इसमें

 कोई  सार  नहीं  है  ।  कुछ  खर्च  बढ़  जायेगा परन्तु  मजदूरों  का  स्वास्थ्य  ठीक  रहेगा  कौर

 अच्छी  सेहत के  साथ  वह  भ्रमित काम  करके  उत्पादन  को  बढ़ा  सकेंगे  ।  कुल  मजदूरों की  संख्या का

 बारहवां  भाग  अधिक  भरती  करना  होगा  कौर  मजदूर  बारी-बारी  से  एक  महीने
 की

 छुट्टी  पर  जा  सकते

 इससे  उत्पादन  में  कोई  हानि  नहीं  होगी  ।  केवल  कुछ  खर्चे  बढ़ेगा  कौर  वह  हमें  मजदूरों के  स्वास्थ्य

 के  लिये  करना  ही  भ्र न्य था  एक-दो  पीढ़ियों  के  बाद  मजदूर  ढूंढ़ने  से  भी  नहीं  मिलेंगे
 ।

 मैं  नहीं  चाहता किः  किसी  भी  मजदूर  से  भ्रमित  समय  तक  काम  करवाया  जाये
 ।  फैक्टरियों के

 मजदूरों  को  अधिक  समय  काम  करने  के  लिये  दुगना  वेतन  दिया  जाता  परन्तु  खानों के  मजदूरों  को

 भूतल  पर  काम  करने  के  लिये  थोड़ा  श्र  भूमि के  नीचे  काम  करने  के  लिये  दुगना  वेतन  दिया  जाता

 मुझे  इस  भेद  का  कोई  कारण  समझ  में  नहीं  भ्राता  ।  भ्रम  घण्टे  काम  करने  के  बाद  मजदूर  इतने  थक

 जाते  फिर  उनसे  often  काम  नहीं  लेना  चाहिये  ।  कौर  यदि  मालिक  किसी  आवश्यक  काम  को

 करवाता है  तो  मजदूर  को  अधिक  परिश्रम  करने  लिये  उचित  मजूरी  मिलनी  चाहिये  ।  इसी  श्राधार

 पर  फैक्टरी  मजदूरों  को  दुगना  वेतन  मिलता  वहीं  ah  इस  संशोधन  के  बारे  में  भी  लागू

 होता है  ।

 माननीय  मंत्री  ने  इन  कठिनाइयों  को  ate  दैनिक वेतन  वालों  तथा  मासिक  वेतन  वालों  के

 प्रति  किये  जाने  वाले  भेदभाव  के  व्यवहार  के  कारण  उत्पन्न  होने  वाले  झगड़ों को  अनुभव  किया

 होगा ।  यह  झगड़ों  का  मूल  कारण  इसलिये  मैं  ore  करता  हूं  कि  वह  इस  छोटे  से  संशोधन  को
 स्वीकार

 कर
 लेंगे

 ।  वास्तविक काम  तो  मजदूरों  द्वारा  किया  जाता  इसलिये  उन्हें  भी  उतना ही
 लाभ

 होना  चाहिये  जितना  कम  काम  करने  वालें  मासिक  वेतन  वालों  को  होता  है  ।  हमें कम  से  कम  छुट्टी  के

 मूल  अंग्रेजी  में
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 [  श्री  एन० गीकान्तन  नायर |

 मामले  में  दैनिक  वेतन  site  मासिक  वेतन  वाले  लोगों  में  कोई  भेद  नहीं  करना  चाहिये  ।
 मुझे  विश्वास

 है  कि  यदि
 यह  बात  स्वीकार  कर

 ली  गई  तो  श्री  विट्ठल  राव  दोनों  श्रेणियों  के  मजदूरों के  लिये १४

 दिन  की  छूटी  को  स्वीकार  कर  लेंगे
 ।

 माननीय  मंत्री  को  gta  अधिक काम  के  लिये  वेतन के  इस
 प्रदन के बारे में के  बारे  में  इस  छोटे  विधेयक को  स्वीकार कर  लेना  चाहिये  |

 जयसूर्या
 :  मैं  दो  कारणों  से  इस  विधेयक  का  सेन  करता  हूं  ।  सब  कोयला-खानों

 पर  लागू  होने  वाली  कोई  एकरूप विधि  नहीं  कौर  कुछ  खानें  छोटी  कुछ  कुछ  का  प्रबन्ध

 अच्छा  है  गौर  कुछ  का  बुरा  |

 मजदूरों के  काम  का  समय  तब  से  गिना  जाता  है  जब  वह  खान  के  द्वार  से  मील-डेढ़  मील  दूर

 कोयला  निकालने  के  स्थान  पर  काम  करने  जाते हैं  कौर  वहां  काम  समाप्त  करते हैं  ।  परन्तु समय  तबसे

 गिना  जाना  चाहिये ।  जब  द्वार  पर  पहुंच  जायें  कौर  द्वार  तक  भराने  के  समय  को  मिलाकर  उनक

 घंटे  काम  लेना  चाहिये  |

 ब्रिटेन  का  कोयला-खान  उद्योग  यूरोप  में  सबसे  पिछड़ा  gars  रूस  कौर  चीन  में  कानून

 है  कि  किसी  भी  मजदूर  को  खान में  घण्टे  से  भ्रमित  कौर  भारी  रसायन  उद्योगों  में  चार

 प्रश्नों  से  अधिक  काम  नहीं  करना  पड़ता  |  हमारे  यहां  समाजवादी  ढंग  के  समाज  के  संकल्प  पारित

 किये  जात  ह॑  परन्तु  उन्हें  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिये  |  हमें  इस  प्रस्ताव  को  यथाथ  स्वरूप

 देना  चाहिये ।  मैं  द्वतीय  पंचवर्षीय  योजना  की  गम्भीरता  कौर  सरकार  के  इरादों  का  अनुमान इस

 बात  से  लगाऊंगा  कि  सरकार  श्री  विशाल  राव  के  इस  छोटे  से  सरल  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करती

 है  या  रद  करती  है  ।

 कोयला-खानों के  मजदूरों  का  जीवन  कम  होता  क्योंकि  फेफड़ों  में  कोयला  भर  जाने  के  कारण

 उनको  क्षय  जैसे  भयानक  रोग  पकड़  लेते  हैं  ।  रूस  गौर  चीन  में  उनको  प्रतिवर्ष  पुरे  वेतन  पर  स्वास्थ्य

 pal  में  भेजा  जाता  है  ।  परन्तु  भारत  में  ऐसा  कोई  स्वास्थ्य-केन्द्र नहीं  है  ।  कम  से  कम  उनको  शरापना

 स्वास्थ्य कायम  रखने  के  लिये  एक  महीने  की  छुट्टी तो  दी  ही  जानी  चाहिये  |  इसमें  कोई  बुरी  बात  कौर

 अपराध  नहीं  है  ।  सरकार  इतनी  बड़ी-बड़ी  बातें  करती  अरब  हम  देखते  हैं  किवह  इसे

 पुरा  करती  है  या  नहीं  |

 श्री  सत्येंद्र  नारायण  fag  )  मैं  मित्र  श्री  टी  ०  बी०  विट्ठल  राव  के  संशोधन

 का  समर्थन  करता  हूं  जो  कारखाने  र  कोयला  खदानों के  मजदूरों  में  भेद  को  समाप्त  करने  के  बारे  में
 मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  को  इस  तकंपूर्ण  संशोधन  को  स्वीकार  करने  में  कोई

 श्रापत्ति  नहीं

 होगी  |  यद्यपि  कोयला  खदानों  के  मजदूरों  के  बारे  में  मुझे  aga  अधिक  जानकारी  नहीं  है  किन्तु

 फिर  भी  मैँ  इतना  जानता हूं  कि  कोयला-खदानों  के  मालिक  कौर  मैनेजर  मजदूरों  के  कल्याण  की

 किंचित  मात्र  भी  परवाह  नहीं  करते  यद्यपि  उन्हें  इन्हीं  मजदूरों  की  बदौलत  अ्रत्यघिक  लाभ  होता  है  |

 इस  लाभ  का  थोड़ा  सा  भाग भी  वे  उनको  नहीं  देना  चाहते  |  कोयला-खदानों  में  निरीक्षण  भ

 सन्तोषजनक  नहीं  होता  ।  मैं  श्री  राव  की  भांति  अधिक  विस्तार  में  न  जाकर  केवल  इतना

 कहूंगा  कि  कोयला-खदानों  के  मालिक  नियमों  का  किचित  मात्र  भी  पालन  नहीं  करते  ate  न  निरीक्षक

 ही  उनकी  रिपोर्ट  करता है  ।  जो  कुछ  मेंने
 देखा  उसके  आघार  पर  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  निरीक्षण

 जितना  विस्तृत  ate  भली  प्रकार  होना  चाहिये  उतना  नहीं  होता  ।

 पीने  का  पानी  कौर  मकानों  की  व्यवस्था  के  बारे  में  भी  खदानों  के  मालिक  ध्यान  नहीं

 देते  ।  खदान  के  मैनेजर  के  बाग में  दल  का  प्रबन्ध
 रहता  है  जब  कि  मजदूरों

 को  पीने  के  लिये  भी

 मूल  अंग्रेजी  में में
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 पानी  नहीं  मिलता  ।  यह  दशा  देखकर  मैं  दंग  रह  गया  ।  भ्र पने कुछ  व्यक्तियों  से  मुझे  पता  चला कि

 निरीक्षक  या  इस  सब  की  रिपोर्ट  करना  नहीं  चाहते  हैं  ग्रीवा  वह  समझता  है  कि  इस  पर  कोई

 कार्यवाही नहीं  होगी  इस  कारण  मालिकों का  बुरा  क्यों  बनाया  जाय  ।  इस  विधेयक  के  कारण  मैं  यह

 चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार का  भेदभाव  समाप्त  किया  जाय  कौर  सरकार  को  इस  संशोधन  को  स्वीकार

 करने  में  कोई  आपत्ति
 नहीं  होनी  चाहिये  ।

 महोदय  माननीय  उपमंत्री  कितना  समय  लेंगे  ?

 श्री  आबिद  चली  २०  मिनट ।

 महोदय  माननीय  सदस्य  कितना  समय  चाहते  हैं  ?

 जितना  समय  श्राप  दे  सकें  | श्री  एन०  राबिया

 सभापति  महोदय  :  तीन  या  चार  मिनट  |

 एन०  राचय्या  जातियां  )  :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता

 हं  क्योंकि  इससे  खदानों  के  मजदूरों  को  विद्रोह  सुविधायें प्राप्त  होंगी  ।  इस  विधेयक  में  यह  उपबन्ध  किया

 गया  है  कि  किसी  भी  खान  में  कायें  करने  वाले  मजदूर  को  बारह  मास  की  नौकरी  के

 औसत  मजदूरी  पर  ३०  दिन  का  अवकाश  मिल  यह  उपबन्ध  देखनें  में  साधारण  लगता

 है  किन्तु उससे  बेचारे  मजदूरों को  काफी  सहायता  मिलेगी  ।  श्री  टी०  बी०  विट्ठल  राव  ने  मंत्रालय

 पर  यह  लगाया  है  कि  वह  अ्रकुशल  है  प्रौढ़  मजदूरों के  हितों  पर  ध्यान नहीं  देता  ।  मैं  उनकी

 इस  बात  से  सहमत  नहीं  हं  ।  मुझे  मंत्रालय  से  केवल  इतनी  ही  शिकायत  है  कि  केन्द्र  द्वारा  दी  गई  विधियों

 का  पूर्ण  उपयोग  करने  भ्र  प्रौद्योगिक  श्रम  को  प्रोत्साहन  एवं  संरक्षण  देने  के  बावजूद  भी  उसने

 खेतिहर  मजदूरों  की  कौर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  यहां  तक  कि  पंचवर्षीय  योजना में  भी  खेतिहर

 मजदूरों  की  ददा  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  जहां  तक  मैं  समझता  हुं  श्रौद्योगिक  मजदूरों  की  संख्या

 की  तुलना में  खेतिहर  मजदूरों  की  संख्या  दस  गुने  से  भी  अधिक  होगी  किन्तु  फिर  भी  उन  पर

 ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ।  मैँ  समझता हूं  कि
 विरोधी

 दल  के  सदस्य  भी
 मेरी

 इस  बात से  सहमत  होंग े।
 अन्य  देशों  में  मजदूरों  की  तुलना में  एक  साधारण  व्यक्ति  की  अधिक  स्थिति  कहीं  भ्रमणी  होती है

 किन्तु  हमारे  देश  में  जहां  साधारण  व्यक्ति ही  कृषि  श्रमिक  है  स्थिति  भिन्न  है  ।  उसे  समाज  में  उचित

 स्थान  प्राप्त नहीं  समयाभाव के  कारण  मैँ  खेतिहर  मजदूरों के  बारे  में  कुछ  अधिक न
 कर  केवल  इतना  ही  कहूंगा  कि  विरोधी  दल  के  सदस्य  खेतिहर  मजदूरों  के  उद्धार  की  कौर  aly

 ध्यान  देंगे  ।  साथ  हमें  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  खेतिहर

 मजदूरों  को  जब  ग्रसित  से  प्रतीक  संरक्षण  देना  शुरू  कर  दें  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का

 समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  झ्राबिद  चली  :  खदानों में  काम  करने  वाले  मजदूरों के  काम  के  बारे  में  मुझे  भी  ज्ञान

 श्राम  तौर  से  यह  कहा  जातों  है  कि  एक  वायुयान-चालक  शारिवा  मजदूर  अपना  घर  छोड़ते  समय
 अपने  सम्बन्धियों  से  दिनਂ  न  कहकर  नमस्कारਂ  करता  यदि  वह  वापस  लौट  तो

 उसके  सम्बन्धियों  को  प्रसन्नता  होती है  ।  इस  बात  को  तथा  देश  की  श्रमिक  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते

 हुये हम  केवल  मजदूरों  के  लिये
 ही

 नहीं  भ्रमित  देश
 के  दूसरे

 उद्योगों
 के

 कर्मचारियों
 के

 लिये
 भी

 यथासम्भव कायें  कर  रहे  हैं  ।

 विरोधी  सदस्यों  ने  जो  भ्रांकड़े  दिये हैं  उन  पर  मुझे  बड़ा  ares  हुमा  ।  पता  नहीं  कहां  से
 oy A  सी

 |  ह उन्होंने  ये भ्रांकड़े  एकत्रित  किये हैं  ।  ate  ato
 विट्ठल राव  नें  रूस  की

 खदानों
 में  होने  वाली

 मूल  अंग्रेजी  में
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 [  श्री  आबिद  अली  |

 दुर्घटनाओं  के  झांकने  दिये  थे  ।  मुझे  वे  ates  कहीं  भी  नहीं  मिले
 ।

 मैने  उन्हें  लिखा  कि

 उन्होंने ये  gies  कहां  से  प्राप्त  किये  किन्तु  इसका  उन्होंने  राज  तक  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  ।  विश्वस्त

 सूत्रों  के  आधार  पर
 जो  नहीं  हैं  उनको  दृष्टि में  रख  कर  वक्तव्य  देना  बड़ा  सरल  है  ।

 मेरे  माननीय  विरोधी  सदस्य  को  ऐसे  वक्तव्य  देने की  बहुत  आदत है  |

 बंगाल में  खदानों  की  दुर्घटनाओं के  बारे  में  एक  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  है  ।  जब  मैंने  अपने

 आंकड़ों
 से  उनकी  तुलना की  मुझे  बड़ा  श्राइचये  हम्ना  क्योंकि उनसे  प्रकट  होता  है  कि  पिछले  वर्षों

 में  दुर्घटनायें  भ्रमित हुई  थीं  किन्तु  इसका  कारण  यह  था  कि  भूतपूर्व  भारतीय  रियासतों  की  खदानों

 को
 मिला  लिया  गया  श्र  उन्हें  भारतीय  खदान  अधिनियम के  भ्रमित  लाया  गया  था  पहले  यह

 नियम उन  पर  लागू  नहीं  होता  था
 ।  धीरे-धीरे  खदानों में  दुकानों  की  संख्या कम  होती  गई  ।

 Peuy A में  न्यूटन  चिकली  नामक  खदान  की दुर्घटना  के  कारण  दुर्घटनाओं की  संख्या  में  वृद्धि हुई
 थी

 किन्तु  PeyY  में
 श्रम ला बाद

 की  बड़ी  दुर्घटना  के  बावजूद  भी  ये  aims  घटकर  ०.६६

 रह  गये  थे
 ।  जब

 मैं  इन  झांकड़ों  की  तुलना  दूसरे  देशों  से  करता  हूं  तो  मुझे  यह  अन्तर
 दिखाई  देता है  ।  रूस

 की  दुर्घटनाओं की  संख्या  के  बारे में  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  है  किन्तु

 मुझे वे  vied  कहीं  नहीं  मिले  ।  दूसरे  देशों  के  बारे  में  मैं  पहले  कई  बार  बता  चुका  हूं
 |  अत्यघिक

 उन्नत  देशों  की  तुलना  में  हम  अच्छे  हैं  ।  अमेरिका  रोक  दक्षिण  श्रमिक  संघ  के

 आंकड़े  १.३४,  %.08€,  १.४६  और  १.५६  है  ।  जब  इन  देशों के  दुर्घटना  सम्बन्धी  आंकड़ों की

 तुलना  मैं  भ्र पने  यहां  के  आंकड़ों  से  करता  हुं  तो  मुझे  as  देखकर  हर्ष  होता  है  कि  हमारे  यहां  की  संख्या

 कम  है  ।  भ्रमर
 हमारे  यहां  बिल्कुल ही  दुर्घटना  न  हो  तो  मुझे  ate  भी  प्रसन्नता  होगी  |  दुर्घटनाओं

 की  संख्या  भर  उनकी  भयंकरता  कम  करने  के  लिये  हम  पुरा  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  यह  कहना  कि  खदानों

 में  दुर्घटनायें  बिल्कुल  ही  समाप्त  हो  सम्भव  नहीं  है  ।  जब  तक  खदानें  दुर्घटनायें  होनी

 अवश्यम्भावी हैं  ।  हमें  तो  केवल  उनकी  संख्या  कौर  भयंकरता  कम  करने  का  प्रयत्न  करना  है  |

 श्री  विट्ठल  राव  ने  कहा  था  कि  दो  दुर्घटनाओं  के  बारे में  जो
 प्रतिवेदन

 दिये  गये  थे  उनके  सम्बन्ध

 में  हमनें कुछ  भी  नहीं किया  है  ।  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  ara  कि  उन्होंने  किस  आधार पर  ऐसा  कहा

 है  ।  इस  बारे में  काफी  काम  gar]  aw  कर्मचारी  रखे  गये  विशेष  जांच  की  गई  है  कौर  कुछ

 कार्यवाही भी  की  गई  दुर्भाग्य से  इस  सभा  के  दोनों  जोर  के  सदस्य  किसी  कर्मचारी

 चाहे  वह  सरकारी  सेवा  के  किसी  भी  श्रेणी  का  क्यों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  पर

 कहने  लगते  हैं  कि  उसके  साथ  इतना  कठोर  व्यवहार  न  कीजिये  झर  यदि  उसके  विरुद्ध  कोई

 वाही  नहीं  की  जाती  तो  शिकायत  करने  लगते  हैं  ।  मैँ  सभा  को  यह  श्रीनिवासन  देता  हूं  कि  ऐसे  मामलों  में

 हम  बहुत  गहराई  से  तथ्यों  की  जांच  करते  हैं  कौर  जो  कुछ  करते  हैं  वह  weal  नीयत  से  तथा

 कर्मचारियों के  हित  में  करते  मामलें  के  बारे  में  तथ्यों  को  जाने  बिना  किसी  सदस्य  को  इतनी

 उत्सुकता नहीं  दिखानी  चाहिये  कौर  यह  कह  कर  कि  की  गई  कार्यवाही  गलत  प्रभाव डालने  का  प्रयत्न

 नहीं  करना  चाहिये  ।

 समय  से  अतिरिक्त  काम  करने  के  भुगतान  के  बारे  में  दूसरे  देशों  का  उल्लेख  माननीय  सदस्यों  ने

 किया है  |  हम  देखते  हैं  कि  निकटवर्ती देश  पाकिस्तान में  खदान  मजदूर  को  १०  घंटे  रूस  में  भी  उसे
 ८  घंटे  प्रतिदिन काम  करना  पड़ता  है  ।  अधिक  समय  काम  करने  के  भुगतान  सम्बन्धी  अंकड़े भी

 हमारे पक्ष  में  हैं  ।  श्रमरीका  के  सामान्य  वेतन  के  ये  ग्रां कड़े  ५०  इंगलैंड  में  पहले  २  घंटों के

 २५  रूस  में  पहले  २  घंटों  के  ५०  प्रतिशत प्रौर  भारत  में  खदान  खोदने  वालों  को  १००

 प्रतिश्त  अतिरिक्त  भत्ता  देते  हैं  जो  दूसरे  देशों  की  अपना  दुगना  है  ।
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 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी ने  कहा  था  कि  इस  सुझाव  को  स्वीकार करके  सरकार  को  दिखा  देना

 चाहिये कि  ag  समाजवादी  ढंग  का  समाज  बनाने  के  लक्ष्य  की  जा  रही  है  ।  यदि  यह  हो  गया तो

 शायद  वे  यह  बात  मान  जायें  कि  हम  समाजवाद  की  जोर  बढ़  रहे  हैं  मुझे  इससे  प्रसन्नता  होगी

 खदान  खोदने वालें  प्रौढ़  जमीन  के  ऊपर  काम  करने  वालें  कर्मचारियों  के  प्रतीक  समय

 काम  करने के  भत्ते  में  जो  अन्तर  है  उसके  बारे  में  हम  विभिन्न  उद्योगों  और  वर्गों  के  कर्मचारियों

 के  लिये  समान  विधि  बना  रहे  हैं  ।  पाक्षिक  अथवा  वेतन  छुट्टी  अथवा  एक  सप्ताह  के
 अवकाश

 के  लिये  उपबन्ध में  जो  अन्तर है  उसको  भी  हम  दूर  करना  चाहत ेहैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  कई  बार  हमने

 प्रशन  काल  में  उल्लेख  भी  किया है  ।  जहां  कहीं  थोड़े  दिनों  के  लिये  छुट्टी  दी  जाती  है  उसको
 भी  हम

 कारखाना  अधिनियम  में  निहित  स्तर  पर  लाना  चाहते  हैं  ।  खदान  कर्मचारियों  के  अपंग  होने  के  कारण

 जब  वें  छुट्टी  पाने  के  भ्रमणकारी हो  जाते  थ्रोट  उनकी  उपस्थिति  पर्याप्त  नहीं  होती  तो  ऐसे  मामलों

 में  भी  कारखाना  अधिनियम  में  निहित  शर्तों  के  अनुसार  हम  इसे  कम  करना  चाहते  है ं।

 हड़ताल  सम्बन्धी  सुझाव  को  मैं  स्वी  कार  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  कर्मचारियों  को  ऐसा  नहीं

 करना  चाहिये  |  जब  तक  हड़ताल  करना  आवश्यक  न  हो  जाये  तब  तक  हड़ताल नहीं  की  जानी  चाहिये

 हम  चाहते हूं  कि  कुछ  समय तक  वे  इस  अधिकार  को  अ्रपने  पास  सुरक्षित  रखें  प्रौढ़  अवध  हड़ताल

 न
 मुझे  खेद  है  कि  मैं  इस  कमी की  पूति  न  कर  सकूंगा |

 यह  कहा  गया  था  कि  मजूरी  में  वृद्धि  नहीं  हुई  ।  प्राय-व्यय चर्चा  के  दौरान  में  मैंने  झ्रांकड़े दिये  थे
 आर  में  समझता  हूं  कि  सभी  लोग  इस  बात  से  सहमत  हो  गये  होंगे  कि  न  केवल  मजूरी  १  रुपये से  बढ़कर

 २  रुपये हो  गई  है  पीत  खाद्य  पदार्थों  कपड़ा  इरादी  के  मूल्यों  की  वृद्धि  की  दृष्टि  से  भी  वास्तविक

 मजूरी बढ़  गई  है  ।  न्यायाधिकरण द्वारा  दिया  गया  पंचाट  छप  रहा  है  अर १ १०  दिनों  में  प्रकाशित  हो

 जायेंगी  |  मुझे  विश्वास  है  कि  मजदूर  बहुत  प्रसन्न  होंगे  क्योंकि  उनकी  मजूरी  में  काफी  वृद्धि  हुई  है  ।

 कर्मचारियों की  देखभाल  के  सम्बन्ध  में  में  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  उनके  स्वास्थ्य  की  देख-रेख

 के  हमारे  यहां  निरीक्षक  ये  लोग  खदानों  में  प्रौद्योगिक  बीमारियों को  रोकने  के  लिये  होते

 हूं  जो  काम  के  कारण  तथा  खान  की  बनावट  कौर  उपकरणों  के  कारण  होती  हैं  ।  इसका  उद्देश्य
 वातावरण  सुधारकर  तथा  व्यवसायिक  बीमारियों  की  जांच  कौर  परीक्षण  करके  उनकी  वारंवारिता

 को  रोकने  की  दृष्टि  से  उनके  स्वास्थ्य  की  वृद्धि  करना  भ्रौर  खदानों  के  मजदूरों  के  स्वास्थ्य  रोक

 उनको  कार्यकुशलता  को  बढ़ाने के  लिये  विधान  लाग  करना है  ।  खानों के  निरीक्षक

 जो  डाक्टर  कहलाता  नियुक्त  किया  गया  है  ।  उसने  कार्य  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  ।  बहुत  से  निरी

 arp  नियुक्त  किये जा  रहे  हम  स्वयं  भी  इस  विषय में  बहुत  सजग  हैं  ।  यह  उन  पर  कोई  एहसान

 नहीं  किया  जा  रहा  बल्कि  ऐसा  करना  हमारा  कत्तव्य  है  ।  जो  हमें  करना  चाहिये  हम  कर  रहे  हैं  ।

 हमारे  पास  कोई  जादू की  लकड़ी तो  है  नहीं  जिसे  घुमाने से  ही  यह  सब  काम  हो  जायेगा किन्तु

 मुझे  विश्वास  है  कि  जिनका  इससे  कुछ  सम्बन्ध है  वे  इस  बात  को  wae  स्वीकार  करग  कि  इन

 परिस्थितियों में  जो  कुछ  सम्भव  हो  सकता  किया जा  रहा  है

 वास्तविक स्थिति  का  वर्णन  मने  कर  दिया  है  भ्र  मुझे  ara  है  कि  विरोधी  सदस्यों  का  जब

 इससे  वास्ता
 पड़ेगा  तो  वे  वास्तविकता  के  नजदीक  जायेंगे

 ।
 हालांकि  मैं  मानता  हूं  कि  आलोचना  करना

 उनका  कर्तव्य है जो उन्हें है  जो  उन्हें
 करनी

 भी  चाहिये  किन्तु  आलोचना  उपयुक्त  सीमा  तक  कौर  तथ्यपूर्ण

 होनी  चाहिये
 ।

 पंचाट  से  हमारे  मजदूरों  को  काफी  लाभ  पहुंचेगा ।

 जहां  तक  छोटी-मोटी
 श्रसमर्थताओं

 का  प्रश्न  हम  खदान  मजदूरों  को  अन्य  मजदूरों  के
 समान

 लाना  चाहते  हैं
 ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  सदस्य  इससे  सन्तुष्ट  होंगे  ।  एक  महीने  के  बारे  में  जो  सुझाव

 दिया  गया  है  वह  मुझे  मान्य  नहीं  है  क्योंकि  इससे  कारखाने  के  कर्मचारियों  प्रौढ़  खान  मजदूरों  में  काफी
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 अन्तर  पड़  जायेगा ।  कलक  कौर  अन्य  वर्गो ंके  कर्मचारियों  को  मासिक  वेतन  मिलता  है  भ्र  उन्हें
 प्रतिवर्ष

 एक  मास  की  छुट्टी भी  मिलती  रहेंगी  ।  हम  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  जो  लोग

 सप्ताह  के  हिसाब  से  काम  कर  रहे  हैं  उन्हें  कारखाना  अधिनियम  वाले  लाभ  मिलते  रहेंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  इस  विधेयक  का  जैसा
 कि

 यह  मैं  विरोध  करता  हूं  ।  झर  यदि  माननीय  सदस्य

 इसे  वापस
 लेने

 के  लिये  तत्पर  नही ंहैं  तो  मैं  सभा  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  इसे  ईस्वी  कार  कर  दें  ।

 जयसूर्या
 :  उपमंत्री ने  बताया  था  कि  स्वास्थ्य  निरीक्षकों  की  नियुक्ति  की  गयी थी  ।

 क्या  यह  निरीक्षक  समय-समय  पर  सामूहिक  रूप  से  उनके  फेफड़ों  की  परीक्षा  करते  हैं  ?

 श्री  आबिद  चली
 :

 मैं  उनके  काम  के  बारे  में  बता  चुका हूं  ।  वे  उन  कामों  को  करेंगे ।  जहां  तक

 सिली
 कौसिस

 कौर  अन्य  दूसरी  बातों  का  सम्बन्ध है  उन  पर  बराबर  ध्यान  दिया  जाता  है  ।

 श्री  टी०  do  विट्रलराव :  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  माननीय  मंत्री  को  उत्तर देने  के  लिये  कम  से

 कम  मुझे  प्रस  तो  मिला  |

 रूस  के  बारे  में  मैंने  कुछ  रोकने  दिये  थे  वे  सोवियत  माइनस  ट्रेड  यूनियन  के  अध्यक्ष  से  मुझे  मिले थे  ।

 बिहार की  खान  सम्बन्धी  ददा  के  बारे में  मैं  मामूली-सा  उल्लेख  करूंगा  |  श्री  भ्रद्योक  मेहता  को  एक

 खान  में  घुसने  के  लिये  गुण्डों  र  पुलिस  ने  चार  घंटे  तक  रोके  रक्खा  |

 श्री  आबिद  चली
 :

 एक  औचित्य  यहां  गुण्डों  शादी  के  उल्लेख  की  कौन-सी  बात  है
 ?

 यहां  तो  श्नतिरिक्त  समय में  काम  करने  का  भत्ता  शादी  की  चर्चा  है  |  यह  सब  है  ।

 श्री
 टी०  ato  विट्रलराव  श्री  waite  मेहता  ने  बताया  है  कि  खानों  में  स्थिति  बहुत  खराब  है  ।

 उपमंत्री  जी  ने  जर्मनी  ae  भ्रमरी का  के  आंकड़े  दिये  हैं  ।  वहां  दुर्घटनाओं  के  ares  हजार

 कर्मचारियों के  सम्बन्ध  में  हैं  ।  दुर्घटनाओं  की संख्या  बढ़  रही  है  ।  भ्रमरी का  में  जब  कि  उत्पादन  हमारे

 उत्पादन
 की अपेक्षा बारह  गुना  है  तो  मरने  वाले  मजदूरों  की  संख्या  ५४७  है  जबकि  हमारे  यहां  उनकी

 प्रतिशत
 संख्या  ३३०  माननीय  मंत्री  को  चाहिये  था  कि  वह  १०  लाख

 टन  के
 उत्पादन

 के

 हिसाब से  मृतकों  की  संख्या देते  ।

 खदानों में  सुरक्षा-उपबन्ध  करने  के  जांच  न्यायालय  ने  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  झरा योग

 के  नियुक्त  करने की  सिफारिश  की  थी  किन्तु  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गयी  है  ।

 अमरीका  में  ऐसा  प्रति  पांच  वर्ष  में  एक  बार  होता  जबकि  हमारे  यहां  ६०-७०  वर्ष  हो  एक

 बार  ऐसा  नहीं  gar  है  ।

 तवांग  खदान की  दुर्घटना  की  जांच  करने के  लिये  एक  जांच  न्यायालय  नियुक्त  किया गया

 किन्तु  वहां  के  चीफ  खदान-इंजीनियर  ने  मुकदमा  चलाने  में  देर  कर  दी  जिसके  परिणामस्वरूप  समय  की

 अवधि  पूरी  हो  जाने  के  कारण  वह  मामला  रह  कर  दिया  गया  ।  वहां  ११  व्यक्ति मारे  गये  थे  और

 जांच  न्यायालय  ने  उसके  मैनेजर  को  इसके  लिये  उत्तरदायी  ठहराया  था  किन्तु  खदानों  के  मुख्य

 निरीक्षक  ने  जान  बूझ  कर  इस  मामले  में  देरी  की  कौर  मामला  रद्द  कर  दिया  गया  |

 श्रमिकों  की  उत्पादनशीलता  कौर  राष्ट्रीय  aa  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  किन्तु  मजदूरी

 ait  क्यारियों को  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  में  तदनुसार  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखा  गया  कौर  वह  स्वीकृत  ।

 सभापति  महोदय  :  अगली  मद  श्री  ato  पी०  नायर  के  नाम  से  परन्तु  वह  अनुपस्थित

 इसलिये  अब हम  उसके  बादवाला  कार्य-क्रम  लेंगे  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 भारतीय  बाल  दत्तक-ग्रहण  विधेयक

 श्रीमती  जयश्री  :  मैं  प्रस्ताव  करती हूं
 :

 दत्तक-गृहीत  बच्चों  के  हितों  कौर  उनके  प्राकृतिक  तथा  दत्तक-ग्रहण  करने  वाले  माता-पिताओं

 के  ग्र घि कारों  के  परित्राण  के  सम्बन्ध  में  दत्तक-ग्रहण  की  प्रक्रिया  की  व्यवस्था  करने  वालें

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  1.0

 हम  सभी  जानते  हैं  कि  ऐसी  बहुत-सी  संस्थायें  हैं  जिनमें  श्रीनाथ  बच्चों  को  भेजਂ  जाता  है  ।  हमारे  यहां

 ऐसे  परिवार  काफी  नहीं  हैं  जिनमें  ऐसी  व्यवस्था हो  ।  किन्तु  ऐसे  मामलों  में  अ्रच्छी  बात  यह  है  कि  ऐसे

 बच्चों  को  माता-पिता  का  स्नेह  मिले  ।

 हिन्दू  विधि  में  गोद  लेने
 की

 प्रक्रिया  किन्तु  इसके  दो  उद्देश्य  एक  झ्राध्यात्मिक  दूसरा

 धर्म-निरपेक्ष  |  हमारे  यहां  ऐसी  विधि  प्रक्रिया  होनी  चाहिये  जो  गोद  लिये  गये  बच्चों तथां

 विक  कौर  गोद  लेने  वाले  माता-पिताओं  के  हितों  की  रक्षा  कर  सके

 हिन्दू-विधि  में  केवल  पति  को  गोद  लेने का  शभ्रधिकार है  ।  स्त्री  को  गोद  लेने से  पूर्व

 पति  की  सहमति  प्राप्त  करनी  होगी  ।  इस  विधि  के  अनुसार  केवल  लड़कों  को  ही  गोद  लिया  जा  सकता

 लड़कियों  को  तथा  वह  न»  निकटतम  सम्बन्धी  के  बच्चे को  ही  गोद  ले  सकते  हैं  किसी

 दूसरी  जाति  के  बच्चे  को  नहीं  ।  यदि  किसी  के  कोई  बच्चा  है  तो  हिन्दू-विधि के  भ्रनुसार  वहू  किसी

 बच्चे  को  गोद  नहीं  ले  सकता  है  ।  किन्तु  मेरे  विचार से  गोद  लेने  वाले  माता-पिता के  कोई

 बच्चा है  कौर  यदि  वह  दूसरा  बच्चा  भी  गोद  लेना  चाहें  तो  ले  सकते  हैं  ।  यदि  उनके  कोई  बच्चा  नहीं

 अथवा  किसी  निराश्रित  ara  के  प्रति  उनकी  सहानुभूति  है  तो  वह  गोद  लें  सकत  हैं  ।  सभी  लोगों ने

 ऐसे  मामलों में  गोद  लेने  का  समर्थन  किया  है
 !

 गोद  लेने  की  प्रथा  एक  ऐसी  वैधानिक  प्रथा  है  जिसके

 भ्रनुसार कोई बच्चा अपने कोई  बच्चा  अपने  स्वाभाविक  माता-पिता के  परिवार  के  श्रतिरित  एक  दूसरे  परिवार का  सदस्य

 बन  जाता है  ।  अ्भिभावकतਂ भी  इस  उद्देश्य  की  पूति  करती  किन्तु  गंद  war  स्थायी  क्रिया

 क्योंकि  यह  प्लग  नहीं  किया  जा  है  |  बच्चे  का  पारिवारिक  नाम  बदला  जा  सकता  है  प्रौढ़  वह  गोद

 लेने  वाले  का  वैधानिक  उत्तराधिकारी  बन  जाता  है  ।  गोद  लेनें  का  उद्देश्य  बच्चे  तथा  गोद  लेनें  वालें

 माता-पिता के  जीवन  को  सुखी  बनाने  का  होना  चाहिये  ।  गोद  लेने  का  उद्देश्य  निश्चित होता  है  पौर
 बच्चे  का  भविष्य  निर्धारण  करता  है  ।

 इस  विधेयक  में  ऐसे  खंड  भी  जो  यह  पता  करने  में  कि  पैतृक  अधिकारों  की  समाप्ति  सुरक्षित

 इसका  पता  करने  में  सहायता करते  हैं  ।  बम्बई  विधान  परिषद ने  एक  सुझाव  है  कि  एक

 भ्रमित-भारतीय  सामाजिक  कल्याण  अभिकरण  होना  चाहिये  जिसकी  शाखायें समस्त  भारत  में  हों

 जो  बच्चों  को  गोद  देने  का  कार्य  किया  करें  ।  श्री  कुलकर्णी  ने  भ्र पने  सुझाव में  बताया है  कि  हमें  बड़ी

 सावधानी से  रहना  है  क्योंकि  इस  विधेयक के  द्वारा  लड़की  भी  गोद  दी  जायगी  ।  इस  समय  हमने

 भारतीय  बाल  कल्याण  परिषद्‌  की  स्थापना  की  है  जिसकी  शाखायें  समस्त भारत  में  हैं  ।  मैं

 माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करूंगी  कि  वे  इस  परिषद्‌  को  ag  अधिकार  दें  कि  जो  माता-पिता  बच्चा

 गोद  सेना  चाहते  हैं  उनको  सहायता  दी  जाये  श्री  कुलकर्णी  ने  कहा  हैं  कि  इस  अधिनियम  की  धारा  ७

 में  पैथिक  अधिकारों  की  समाप्ति के  लिये  व्यवस्था नहीं  है  ॥

 योजना आयोग  के  श्री  वी०
 वी०  शास्त्री

 ने  भारतीय  बाल  कल्याण  परिषद्‌ की  एक  गोष्ठी

 में  कहा
 था

 कि  गोद  लेने  की  उपयुक्त  विधि
 की

 व्यवस्था
 करना  बहुत  आवश्यक  है

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 [  श्रीमती  जयश्री

 विधेयक
 का  eee  ऐसे  असहाय  बच्चों  की

 भी  करना है  जिन्हें  निर्धनता  के  कारण

 लोग  छोड़  देते  हमारा  विचार  बच्चों  के  हितों  का  परित्राण  करता  इस  विधेयक का  मुख्य

 उद्देश्य  असहाय  बच्चों  के  वांछित  स्वभाविक प्रेम  की  करना है  ।  माननीय  मंत्री

 से  मैं  acta  करती  हूं  कि  वें  मेरा  सुझाव  स्वीकार  कर  लें  ।  मैं  उन  सभी  संशोधनों  को  स्वीकार  करने  के

 लिये  तैयार हूं  जिन्हें  माननीय  मंत्री  ठीक  समझते  हैं  तथा जो  इस  विधेयक को  आसान  बनाने  में

 एवं  उन  माता-पिताओ्ों  की  बच्चे  गोद  लेना  चाहते  हैं  सहायता  करने  वाले  हैं  ।

 कुछ  ऐसे  मामले  भी  हैं  जिनमें  गोद  लिये  बच्चों  को  माता-पिता  वापस  करना  चाहते  हैं  ।  ऐसी

 स्थिति में  बच्चो ंके  हितों की  रक्षा  हो  इसके  लिये  एक  प्रक्रिया  होनी  चाहियें ।  कुछ  ऐसे  मामलें  भी

 हैं  जिनमें  कुछ  दिन  बाद  स्वभाविक  माता-पिता  ने  गोद  लेने  माता-पिता से  wd  बच्चों
 की  मांग  है  ।  ऐसे  मामलों में  गोद  लेने  वाले  माता-पिता  के  साथ  न्याय  किया  जाता  है  ।

 स्वभाविक  तथा  गोद  लेने  वालें  माता-पिता  wie  बच्चों  के  अधिकारों  का  परित्राण  करने

 के  लिये  हमारी  विधि  में  परित्राण  की  व्यवस्था  होनी  चाहियें  ।

 मैं  arent  करती  हूं  कि  इस  विधेयक  को  पारित  करने  के  लियें  माननीय  मंत्री  अपनी  सहमति  देंगे  ।

 विधि  सभी  जातियों के  लिये  एक  समान  बर्ताव  करने  वाली  है  ।  इसके  साथ  ही  साथ  अभिभावक

 विधेयक  को  भी  जोਂ  सभा  में  निलम्बित  सभी  जातियों  पर  ८  कर  देना  न  कि

 केवल  हिन्दुओं पर  ।  ग्राम  कल  हिन्दुओं  के  लिये  तो  गोद  लेने  की  विधि  है  जबकि  oa  जातियों  के  लिये

 ऐसी  कोई  विधि  नहीं  है  ।  इसलिये  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  मैं  सदस्यों से  प्रतीत

 करूंगी  कि  वें  इस  विधेयक को  पारित  करें  ।

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत हुआ  ।  इस  पर  चर्चा  आरम्भ  करने  से  पूर्व  आगामी

 सप्ताह  के  लिये  सरकारी  कार्यक्रम  के  बारे  में  भारतीय  सद्दू-काय  मंत्री  अपना  वक्तव्य  देंगे  ।

 सभा का  काय

 मंत्री  सत्य  नारायण  जीवन  बीमा  निगम  विधेयक को  २२  मई

 या  उसके  पास  पारित  करने  के  सत्र के  अंतिम  दिवस  ३०  मई  तक  के  कार्यो-क्रम के  बारे

 म  म  घोषणा  करूगा  |

 यदि  २२  मई  को  समय  बचा  उस  दिन  त्रावणकोर-कोचीन विधान  मंडल  (  शक्तियों

 का  प्रत्यायोजन  )
 विधेयक  पर  विचार  किया  जायेगा

 |
 वर्तमान  अनुसूची  के  अनुसार  इस  पर  चर्चा

 ६
 बजे

 तक
 होगी  कौर  हमारे  पास  साध  घंटे  का  समय  बच  सकता  है  इसीलिये  कहा कि

 समय

 बचा  तोਂ  ।  २३,  २५  कौर २६  मई  को  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  पर  चर्चा  यह  निश्चय  किया

 गया है  कि  योजना  के  कुछ  भाग पर  ही  इस  सत्र  में  चर्चा  होगी  भ्रौर  दोष  पर  चर्चा  झ्रागामी  सत्र

 में  होगी  ।  अतः  २६  मई  को  चर्चा  समाप्त  करने का  निश्चय  किया  गया  है  ।  त्रावणकोर-कोचीन

 राज्य  विधान  मंडल  का  प्रत्यायोजन  )  विधेयक  अथवा  इस  पर  श्रीराम  विचार--यदि  यह  उस

 दिन  न  लिया  गया  तो--जैसी कि  स्थिति  ate  भारतीय ore  कर  )  विधेयक पर  २८  मई

 को  विचार  होगा  ।  यदि  समय  रहा  तो  निवारक  निरोध  अधिनियम के  कार्य  संचालन  पर  भी  उस  दिन

 चर्चा  आरम्भ  होगी  ate  यदि  झ्रावश्यकता  हुई  संविधान  संशोधन  )  विधेयक को  पारित

 करने  के  परचात्‌ जो विचार जो  विचार  करने  तथा  पारित  करने  के  लिये  xe  मई  को  प्रस्तुत  किया  चर्चा

 जारी रहेगी  क्योंकि
 यह  घोषणा

 की
 जा  चुकी  है

 कि
 संविधान  विधेयक  उस  दिन  लिया  जायेगा

 ।

 wast में
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 यदि  हमारे  पास  समय  रहा  तो  कार्यक्रम  का  भ्रांति  प्रतिलिप्याधिकार  विधेयक  को

 संयुक्त  समिति  को  सौंपने  के  प्रस्ताव  पर  चरागे  लिया  जायेगा
 |

 श्री  कामत  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता हूं  ।  मुझे  हर्ष  है  कि  एक  नई  प्रथा

 जिसका  सुझाव  मैं  नें  कुछ  काल  पूर्वे  दिया  था  मान्य  हो  रही  है  |  परन्तु  मुझे  यह  कहते  हुये  खेद  होता कि

 QEX FRE से  ३६  विधेयक  निलम्बित  कुछ  विधेयक  राज्य  सभा की  wea  भराये थे  ।  दुर्भाग्यवश

 सरकार  ने  संविधान  के  ग्रनुच्छेद  १०८  की  शब्दावली  का  दुरुपयोग  किया  है  |  सरकार  इस  धारणा  के

 कारण
 उन

 विधेयकों  को
 नहीं  ले  रही  कि  राष्ट्रपति  उक्त  अनुच्छेद  के  अधीन  कोई  कार्यवाही  नहीं  करेंगे  ।

 इंगलैंड  में  सत्रावसान  के  ः  विचाराधीन  विधेयक  व्यतीत  हो  जाते  हैं  ।  सरकार को

 सत्र  योजना भली  प्रकार  करनी  चाहिये  शर  इन  विधेयकों  को  भूल  नहीं  जाना  चाहिये  |

 श्री  सत्य  नारायण सिंह  :  यह  सत्य  है  कि  राज्य  सभा  से  oe  हुये  कुछ  विधेयक इस  सभा  में

 प्रस्तुत  नहीं  किये जा  सके  ।  गत  तीन  या  चार  सत्रों में  महत्वपूर्ण  कायें  बहुत था  ।  मैं  प्रतिज्ञा नहीं  कर
 सकता कि  अ्रगले  सत्र में  भी  इन  विधेयकों  को  नहीं  लिया  जा  सकेगा  क्योंकि  उस  सत्र  में  भी  राज्य

 पुनर्गठन  विधेयक  कौर  संविधान  संशोधन  विधेयक  जैसे  महत्वपूर्ण  विधेयक रखे  जायेंगे  ।  तो  भी

 सरकार  राज्य  सभा  के  कुछ  महत्वपूर्ण  विधेयकों  को  प्रस्तुत  करेगी  ।

 ठाकर  दास  भागने  श्री  कामत  द्वारा  निर्दिष्ट  विधेयकों के  सम्बन्ध  में

 सभा  के  समक्ष  कोई  प्रस्ताव नहीं  है  ।  इस  पर  कौर  चर्चा  नहीं  होनी  चाहिये ।  हमें  सभा  के

 भ्र गले  कार्य  को  लेना  चाहिये

 महोदय
 :

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  विषय  को  कायें  मंत्रणा  समिति  में  उठाना  श्रमिक

 उपयुक्त  पंडित  ठाकुर  प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर  रखें  ।

 नियम  समिति

 चौथा  प्रतिवेदन

 ठाकुर  दास  arta  :
 मैं  प्रक्रिया  नियमों के  नियम  ३०६  के  उपनियम  (१)

 के  ota  नियम  समिति  के  चौथे  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखता  हूं ।

 सभा का  कार्य

 श्री  कामत :  हसद-कायम  मंत्री  ने  कहा  था  कि  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  विधान  मंडल

 का  प्रत्यायोजन )
 विधेयक

 को  लिया
 जायेगा  ।

 यदि  इसे  २२  को  न  लिया गया
 तो

 क्या

 दिन  इसे  लिया  जायेगा ?

 श्री  सत्य  नारायण  सिह  :  २२  दिनांक
 को

 यदि  कार्य  समाप्त  होने  के  समय  तो  इस
 विधेयक को  लिया  जायेगा  ।  यदि  ऐसा  न  किया  तो  इसे  २८  या  २९  को  लिया  जायेगा  ।

 भारतीय  बाल  दत्तक-ग्रहण  विधेयक

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  भारतीय  बाल  दत्तक-ग्रहण  विधेयक पर  चर्चा  प्रारम्भ  करेंगे  ।

 श्री  राधा  रमण  :  सभापति  wet  सदन  के  सामने  जो  विधेयक  हमारी

 बहिन  श्रीमती  जयश्री  राय  जी
 ने  बच्चों

 को  गोद  लेने  की  रस्म  के
 सम्बन्ध

 में  रखा  मैं  उसका  हार्दिक

 मूल  भ्रंग्रेजी में
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 [  श्री  राधा  रमण |

 समर्थन  करता  हूं  ।  मैं  देखता हूं  कि  हमारे  देश  में  गोद  लेने की  प्रथा  aga  जमाने  से  चली  भराई  है
 ।

 शर  विशेष  कर  हिन्दुओं  में  जहां  परिवार  को  कायम  रखने  की  इच्छा  होती  बच्चों
 को

 गोद  लिया

 जाता  खाविंद के  जीते  जी  किसी भी  परिवार  में  एक  बच्चे  को  गोद  लेना  बहुत  मुनासिब सही

 समझा  जाता  है  भ्रौर  सैकड़ों  रस्में  इस  प्रकार  की  होती  मगर  जो  गोद  लेने  की  रस्म  हिन्दुओं में

 मौजूद  उसमें  are  बहुत-सी  देखने को  मिलती  हैं  ।  जब  हम  इस  प्रकार  बच्चों को  गोद  ले

 कर  किसी  अच्छे  परिवार  में  शामिल  करने  रस्म  को  देखते  ी त्ौर  उसके  बाद  उस  व्यवहार  को
 देखते

 जो  गोद  लिये  बच्चों के  साथ  किया  जाता  है  लगता  है  कि  कोई  न  कोई  त्रुटि  उस  रस्म  में  रह

 जाती  है  कौर  चल  कर  उस  में  ऐसे  परिणाम  निकलते  जिनमें  अ्रदालत  पौर  कचहरी  की  शरण

 लेनी  पड़ती  है  ।  जैसे-जैसे  समय  बदलता  जाता  है  अर  हमारे  देश  का  वातावरण  भी  बदलता जाता  है

 दौर  नए-नए  सामाजिक  कानून  हमारे  सामने  समाज  कौर  परिवार  के  पुराने  ढांचे  में

 लियां  होती  जाती  हैं  ।  इसलिये  इस  बात  की
 भ्रत्यन्त  आवश्यकता है  कि  इस  कानून को  भी

 बदला

 जाय  |  लेकिन  हमारी  बहिन  ने  जो  विधेयक  इंस  सदन  के  सामने  रखा  है  उसका  अ्रभिप्राय इतना  सीमित

 नहीं  बल्कि  उसका  अभिप्राय  यह  है  कि  सारे  देश  में  चाहे  हिन्दू  समाज  का  कोई  परिवार  हो  कौर

 चाहे  हिन्दू  समाज  के  भ्र लावा  किसी  कौर  भ्रमण  जाति  का  परिवार  उसे  कानूनन  गोद  लेने  की  आज्ञा

 मिले  कौर  इस  सम्बन्ध  में  हमारे  देश  में  एक  ऐसा  कानून  हो  कि  हमारे  समाज  का  कोई भी

 उससे  फायदा  उठाकर  परिवार  को  कायम  रख  सके  |

 इसके  साथ  ही  साथ  इस  विधेयक  में  एक  दूसरा  उद्देश्य  भी  छिपा  है  कौर वह  बहुत  ही  अच्छा

 और  सुन्दर  उद्देश्य  हम  देखते  हैं  कि  हमारे  देश  में  गरीबी  बहुत  कफी  है  कौर  ऐसे  बहुत  से  परिवार  हैं
 जिनमें  गुरबत  की  वजह  से  बच्चों  का  उनकी  उनके  लिये  की  जिन्दगी

 उपलब्ध  नहीं  होती  ।  यह  विधेयक  उन  परिवारों  को--उन  लोगों  को  कि  कई-कई  बच्चों  के

 पिता  होते  हैं  किस्म  की  सुविधा  देता  है  कि  are  वे  मुनासिब  नगर  उनकी  इच्छा

 तो  वे  wet  बच्चों  को  ऐसे  परिवारों  में  गोद  दे  सकते  जहां  उनके  देख-भाल  का

 are  शिक्षा  इत्यादि  का  प्रबन्ध  अ्रच्छी  तरह  किया  जा  जिससे  उन  का  भविष्य  उज्जवल  हो  |  इस  बात

 की  आवश्यकता है  कि  हम  जल्द  से  जल्द  ऐसी  व्यवस्था  करें  कि  गरीब  परिवारों  के  बच्चों  को  न  सिफ॑

 राज्य  सुभीता  मिले  बल्कि  जन-साधारण  में  से  भी  उनके  परिवार  ऐसे  बालकों  के  गोद  लेकर

 उनका  भार  स्वयं  कौर  ऐसे  बालकों  की  लालन-पालन  ठीक  प्रकार  से  वें  अपनी  रोजाना

 की  जिन्दगी  ज्यादा  श्रीराम के  बसर  कर  सकें  शर  रहन-सहन  बना  सकें  |  इस

 कानून  के  द्वारा  हम  उन  बच्चों  का  भविष्य  उज्जवल  बना  सकते  जो
 कि

 राज  धूलि  में
 रमे  रहते

 हैं
 र

 जिनको
 न

 खाना  मिलता  है  कौर
 न

 कपड़ा
 |

 जैसा कि  मैंनें  भ्र भी  निवेदन  किया  इस  प्रकार  के  विधेयक  की  बड़ी  श्रावश्यकंता है  |  हमारे

 देश के  एक  कोने  से  दूसरे  कोने  तक  गोद  लेने
 का

 एक  समान  प्रकार  का  कानून  तो  उससे  हमारा

 यह  काम  बहुत  सरल  हो  जायगा
 गोद  लेने  के  हमारे  वर्तमान

 विधेयक
 में  तथा  प्रथा  ae  रस्म

 में

 जो  बहुत  सी  त्रुटियां  वे  भी  हम  दूर  कर  सकेंगे
 ।  मुझे इस

 विधेयक
 में

 किसी  प्रकार की  कोई  हानि

 नजर  नहीं  जाति  है  भ्र ौर  मैं  यह  समझता  हुं  कि  यह  अत्यावश्यक  समयानुकूल  अ (द थ उ न्नौ  इसके  द्वारा  हम

 उन  नन्ही-नन्ही  बच्चों  के  प्रति  एक  बहुत  बड़ा  गतंव्य  कर  सकते  जिनका  भविष्य  art  हम

 अन्धेरे  में  देखते  हैं  या जिनका  लालन-पालन उन  परिवारों  में  अच्छी  प्रकार से  नहीं हो  जिनमें

 वे  पैदा  होतें  हैं  ।

 इसका  एक  दूसरा  पहलू  भी  है
 ।

 जो  परिवार  बिना  फ़ौलाद  कके  जिसके  यहां  कोई  बच्चा  नहीं
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 वह  परिवार  इस  प्रकार  एक  बच्चे  को  गोद  लेकर  अपने घर  में  रस  पैदा कर  सकते  सूने घर

 को  एक  फल वाड़ी  में  तब्दील कर  सकते  हैं  इसके  साथ  ही  साथ  उस  परिवार  की  भी  भलाई  कर  सकत

 हूं  जिस  में  वह  बच्चा  सही रूप  में  नहीं  पल  सकता  है  कौर  परिवार  को  कायम  कर  सकते  हैं

 इसलिये मैँ  इस  विधेयक  का  हार्दिक  समर्थन  करते  हुये  सरकार  स ेप्रार्थना करता  हूं  कि  आवश्यकता इस

 बात  की  है  कि  हमने  प्रभी  हिन्दू  समाज  के  लिये  कौर  भ्रमण  जातियों  के  जो  नए-नए  सामाजिक

 नियम  कानून  बनाये  उन  के  मातहत  एडाप्दान  के  बिल  में--गोद  लेने  के  विधेयक में

 या  तरीके  में  राज-कल  की  स्थिति  के  अनुसार  सुधार  करते  हैं  तो  सरकार  इस  विधेयक  को  स्वीकार

 करे  इस  प्रकार  से  चाहे  राज्य  के  द्वारा  श्र  चाहे  उन  परिवारों  को  गोद  लेने की  सुविधा

 जो  किं  धन  से  सम्पन्न  समृद्धिशाली  परन्तु  फ़ौलाद  के  बिना  बहुत  निराश  उन  बच्चों की  सहायता

 जो  कि  डेस्टीच्यूट  )  हैं  और  जिनके  लालन-पालन  कौर  शिक्षा  इत्यादि  का  प्रबन्ध  उनके

 परिवार  गरीबी  के  कारण  नहीं  कर  सकते  या  जो  बहुत  गरीबी  में  पल  रहे  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  अधिक  कहने  की  श्रावइ्यकता  नहीं  क्योंकि  यह ह  विधेयकਂ  ऐसा

 जिसके  विषय  में  कुछ  भ्रमित  कहने  की  आवश्यकता  ही  नहीं  बरिक  हो  AQ  को  sr

 है--इन  शब्दों  के  साथ  बहिन  श्रीमती  जयश्री  रायजी  के  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं

 a  सरकार  से  रखता  हूं  कि  वह  इस  विधेयक  को  मन्जूर  करेगी  ।

 पंडित  ato  एन०  मालवीय  (  रायसेन )  जनाब  चेयरमैन  हमारे  माननीय  मंत्री  पाटनकर

 साहब  इस  बिल  को  मन्जूर  इस  बात  में  मुझे  कोई  सन्देह  नहीं  है  वह  इसलिये  कि  इसमें

 गवर्नमेंट  को  कोई  खर्चा  नहीं  करना  पड़ेगा  ।  गवर्नमेंट  जब  किसी  बात  को  मन्जूर  या  ना मन्जूर  करती  है

 तो  उसमें  ज्यादातर  ख्याल  इस  बात  का  होता  है  कि  उस  विषय  में  उसको  रुपया  करना  पड़ेगा  या

 नहीं  |  इसमें  रुपये  का  खर्चे नहीं  fan  गवर्नमेंट  के  आशीर्वाद की  जरूरत  भ्र  मेरे  ख्याल  से  वह

 पाटनकर साहब  के  पास  इतना  ज्यादा  है  कि  वह  इस  को  देनें  में  कभी  ग्रेड  नहीं  करेंगे  ।

 दूसरा  यह  है  कि  यह  मुकम्मल  है  या  नामुकम्मल जहां  तक  मैंने  इस  को  देखा  है

 यह  बिल  मुकम्मल  कहा  जा  सकता  है  ।  वैसे  झगर  हम  इसमें  त्रुटियां  निकालना  शुरू  तो  इस  में  बहुत
 ७  23;

 सी  त्रुटियां  निकाल  सकते  लेकिन  जिस  उद्देश्य  की  सफलता के  यह  बना  भ्रमर

 हम  उसको  दुष्टि  में  तो  हम  अनुभव  करेंगे  कि  यह  बिल  श्राप  में  मुकम्मल है  ।
 बच्चे

 को  गोद
 क  सका  ३

 लेने  के  सिलसिले  में  जो  भी  बातें  हूँ  यानी  किस  प्रकार का  बच्चा  गोद  लेने  वाला  कौन  उसका

 जाब्ता  कया  हो  उस  बच्चे  का  भविष्य  क्या  उनके  लिये  इस  बिल  में  सारी  दफात  मौजद हैं  ।

 इसके  अलावा  हमारी  एक  बहुत  बड़ी  सामाजिक  समस्या  को  हल  करता  है  |  यह  ठीक  है  किं  हिन्दू  समाज
 मंडोर  दूसरी  सोसाइटीज  में  अपने-अपने  पर्सनल  ला  के  मुताबिक

 एडमिशन  )  का  तरीका  रायज है  ।  ऐसे  कानन  हैं  जिनके  मुताबिक  एडाप्दान  )

 सकता है  ।

 इसके  खिलाफ  एक  ऐतराज  हो  सकता  है  कि  वह  किसी  रिवाज  के  खिलाफ  जाता  है  ।  लेकिन  यह

 राज  इसलिये  नहीं  उठ  सकता  कि  ae  चीज  हुकमन  जबरदस्ती  नहीं  की  जा  रही है  ।  इस  कानन का  यह
 असर  नहीं  होगा  कि  किसी  को  एडाप्दान  करना  ही  पड़े  |  आजकल  हिन्दू  समाज  में  जो  एडमिशन  रायज  है

 वह  हो  सकता  है  कि  कुछ  दुनियावी  गरज  से  होता  हो  लेकिन  उसमें  ज्यादातर  परलोक  की  दृष्टि  रहती  है  ।

 इसलिये  बच्चें  को  गोद  लिया  जाता  है  कि  वह  गोद  लेने  वाले  को  पिंड  दान  दे  सके  कौर  उसकी  आत्मा
 को  शान्ति

 दे  सके
 ।

 लेकिन  इस  बिल  के  जरिये  हम  समाज  में  जो  नरक॑  बना  gare उसको  स्वर्ग  में

 बदल  देना  चाहते  हैं  ।  हमारे  लिये  यह  बहुत  भ्रच्छी  बात  होगी  |
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 [  पंडित  सी०  एन०  मालवीय |

 हमारे  मुल्क े  में  ऐसे  बच्चों  की  कमी  नहीं  है  जो  कि  असहाय  जो  प्रचार  हैं  ।  उनके  लिये  कुछ

 अ्रनाथालय खुले  हुये  हैं  लेकिन  फिर  भी  ऐसे  लाखों  बच्चे  हैं  जिनको  इन  अनाथालयों  में  जगह  नहीं  मिलती

 श्र जो  दर-दर  की
 ठोकरें

 खाते  फिरते  हैं
 ।

 जरगर  किसी  ने  कुछ  खाना  कौर  कपड़ा  दे  दिया  तो
 ठीक

 नहीं तो  भिखमंगों  की  टोलियां  ऐसे  बच्चों  को  ले  जाती  उनको भीख  मांगना  सिखाया  जाता  है

 इस  प्रकार  उनके  द्वारा  आमदनी
 करके

 उनका  शोषण  किया  जाता  कुछ  जेब  कतरों  की  टोलियां

 भी  इस  तरह  के  बच्चों  को  लेकर  उनको  जेब  काटना  प्रौर  बारे  काम  सिखाती हैं  पौर  इस  प्रकार उन  का

 शोषण  किया  जाता  है  ।  हम  इस  कानून  को  पास  कर  देते हैं  तो  इससे इस  सामाजिक  बुराई  को

 हटाने में  बहुत  मदद  मिलेंगी ।

 इसका  एक  नतीजा  कौर  भी  होगा
 ।

 राज  बहुत  से  जोड़ें  समाज  में  ऐसे  हैं  जो  कि  विभिन्न

 जातियों में  विवाह  करते  साथ  ही  साथ  saad  आबादी  को  एक  हद  तक  महदूद  रखना

 चाहते हैं  इसके  लिये  मिली  प्लैनिंग  wie  दूसरी  किस्म  के  जरिये  मुहैय्या
 कर  रहे  इस  को  पास  करने का  नतीजा  यह  होगा  कि  जो  मातायें  बिना  बच्चे  के  होंगी

 उनकी  गोद  सुनी  नहीं  रहेगी  कौर  बच्चों  को  मात-प्रेम  ae  पित-प्रेम भी  मिल  जायेगा  ।  मैँ  समझता  हूं  कि

 हमार  समाज  में  स्त्रियों  की  मनोवत्ति  बदलते  देर  नहीं  लगेंगी  भ्र ौर  वें  गोद  लिये  ea  बच्चों  को  बच्चों

 की  तरह  ही  समझने  लगेंगी  |  इसलिये  मेरा  ख्याल  कि  यह  कानून  पास  हो  जाये  कौर  गवर्नमेंट  इसको
 मंजूर

 कर  ले
 तो

 हम  उन  श्रीनाथ  बच्चों  की  श्रात्माश्नों  की  ५०  लेंगे  जिनको  es  खानदान

 मिल  जिनको  माता  भ्र  पिता  का  प्रेम  मिल  जायेगा  कौर  जिनका  जीवन  सुधर  जायेगा  ।

 जनाब  चेयरमन  आपको  विदित  होगी  हिन्दुस्तान  में  इतनी  उथल-पुथल के  बाद

 ऐसे  बच्चों  की  बड़ी  संख्या  है  कि  जिनका  कोई  पूछने  वाला  नहीं  है  ।  पार्टीशन  के  बाद

 जो  बड़े  लोग  भराये  हैं  वे  तो  मेहनत  मदद  री  करके  किसी  न  किसी  तरह  शीरानी गजर  कर  लेते  लेकिन  जो

 बच्चें  शाये  उनकी  बात  कोई  पूछने  वाला  नहीं  है  ।  यह  ठीक  है  कि  सरकार  ने  ऐसे  बच्चों के  लिये  कैम्प

 खोले हैं  जहां  उनके  खाने  पीने  का इन्तिजाम  पढ़ाई  का  भी  इन्तिज़ाम  है  ।  लेकिन  फिर  भी  चूंकि

 हमारे  फंड्स  )  महदूद  हम  उतना  नहीं  कर  सकते  जितना  कि  हम  करना  चाहते  हैं  ।  लेकिन

 इंस  बिल  के  पास  होने  के  बाद  इस  दिदा  में  बहुत  प्रगति हो  सकेंगी  ।

 हमारी बहिन  श्रीमती  जयश्री  रायजी  एक  लेजिस्लेंटर  ही  नहीं

 हैं  ।  मैं  जानता  हूं  कि  वे  कितनी  जबरदस्त  समाज  सेविका हैं  ।  उन्होंने  इस  देश  की  नारियों  की  बड़ी  सेवा

 की  है  कौर  उनकी  मनोवृति  बदलने की  चेष्टा  की  है  ।  इस  हम  के  पास  हो  जाने  के  बाद  उनका

 संगठन  इस  देश  में  इस भावना  को  भरने  की  कोशिश  करेगा  कि  गोद  लिया  gar  लड़का  या  लड़की  यद्यपि

 उनकी  संतान  नहीं  है  लेकिन  वे  उसको  अपने  बच्चे  की  तरह  ही  प्रेम  से  रखें  जैसे  कि  sad पेंट
 के

 बच्चें को  रखते  ।

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |]

 जब  वे  लोग  इन  बच्चों  की  प्यार  बच्चों  की  तरह  से  परवरिश करेंगे  तो  श्राप  रूमाल  फरमाइये

 कि  समाज की  कितनी  जबरदस्त सेवा  होगी  ।  उन  प्रसाद  बच्चों  को  घर  मिलेगा  ak  सरकारी  तौर

 पर  हम  उनका  जितना  इन्तिज़ाम  नहीं कर  पाते  उतना  इन्तिज़ाम  उनका  हो  जायेगा  ।  उस  घर  में

 उनकी  शिक्षा  खाने-पीने  का  प्रौढ़  हर  बात  का  इन्तिज़ाम  हो  सकेगा  ।  मैँ  समझता  हं  कि  इन

 बातों  को  सोचते  हुये  सरकार  इन  बच्चों  का  भविष्य  सुधारने  वाले इस  कानून  को मंजूर कर  लेगी  झर

 इसको पास  करक  हम  न  सिर्फ  अपने  मुल्क  की  फिजा  को  बदल  देंगे  इन  बच्चों को  सहारा  देंगे

 बल्कि  हम  इस  बिल  को  पास  करके  भ्र पने  समाज  की  बुनियादी  सेवा  करेंगे  ।  इस  समय  हमारा

 समाज  एक  जबरदस्त  क्रांति  में  से  होकर  गुजर रहा  है  ।
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 mre  हमारे  देश  में  जाति  पाति  घर  किये  हुये  है  लेकिन  फिर  भी  जो  पढ़े  लिखे  ak

 दार  लोग  हैं  उनके  विचार  राज  शहरों  से  देहातों में  जा  रहे  हैं  ah  उस  तरह  से भ्राज जाति पांति जाति  पांति

 की  बुनियाद  ढहाई  जा  रही  है  ।  जब  यह  जाति  पांति  की  बुनियाद  ढहाई  जा  रही  है  तो  हमको  यह

 बात  ध्यान  में  रखनी  चाहिये  कि  ऐसां  करने  के  लिये  हमें  किन-किन  चीजों  की  जरूरत  हो  सकती

 और  मेरा  ख़्याल  है  कि  इस  प्रकार  का  कानून  भी  हम  को  इस  काम में  सहायक  हो  सकता  है  कौर  जरूरी

 इस  काम  को  करने  के  लिये  कभी  हमने  स्पेशल  मैरिज  ऐक्ट  बनाया  सकसेशन  बिल  हमने  पास

 किया  है  कौर  इस  तरीके  के  कुछ श्रौर कानून पास किये हैं कानून  पास  किये  हैं  ।  लेकिन  उनमें  कोई  हम  ऐसी  जोरदार चीज

 नहीं  लाये  कि  इस  जाति  पांति  के  किले  फौलादी  चारदीवारें  ढाह  सकें  ।  लेकिन इस  बिल  को

 पास  करके  हम  उन  फौलादी  चार दीवारों  को  भी  तोड़  सकेंगे  ।  जब  विभिन्न  जातियों में  विवाह

 होंग ेतो  जाति  पांति  टूटेगी  ।  ऐसे  विवाहों  से  जो  संतानें  होंगी  उनके  हमने कुछ  कानून

 बनाये हैं  लेकिन  भी  उनसे  उनको  पूरे  तरीके  से  सोशल  सिक्योरिटी  नहीं

 मिल  सकेगी  ।  लेकिन इस  के  पास  होने  से  हम  इस  दिशा में  wie  a  बढ़ेंगे  ।  इस  प्रकार

 गोद  लिये  हुये  बच्चों को  वे  सारे  भ्र धि कार  होंगे  जोकि  बच्चों  को  होते हैं  और  इसमें

 लड़कियों के  लिये  भी  प्रावीजन  है  ।  इस  कानून  के  पास  होने  के  बाद  गोद  लेने  में  केवल  लड़कों  का  ही

 महत्व  नहीं  रह  बल्कि  लड़कियों को  भी  उतना-ही  महत्व मिल  जायेगा  भ्र ौर इस  तरह  हम  स्त्री

 श्र  पुरुष  को  समान  सामाजिक  तौर  श्रमिक  अधिकार  देने  की  दिशा  में  ५  बढ़ेंगे  पौर इस

 प्रकार  हम  इस  कानून  को  पास  करके  स्त्री-पुरुष  की  समानता को  अपने  देश  में  बढ़ायेंग े|

 शर इसी  तरीके  से  हम  भ्र पने  इस  समाज  क. को भ्रागें  की  तरफ  बढ़ाने में  मदद  करेंगे  ।  इसलिये मैं  हाउस

 के  तमाम  मेम्बरान से  कौर  खास  कर  गवर्नमेंट  से  दर्स्वस्त  करूंगा  कि  वह  जरूर  इस  बिल  का  दिल  से
 समर्थन  करे  ताकि  हम  इस  कानून  को  साथ  ले  जाकर  लोगों  को  बता  सकें  कि  उनके  लाभ  के  लिये

 संसद्‌ ने  इस  को  पास  किया  इस  तरह से  जहां  हम  जो  हमारी  समाज  सेविका  बहनें  हैं  श्र भाई  हैं

 उनकी  मदद  करेंगे  |  वहां  पाटनकर  साहब  को  भी  यह  श्रेय  होगा कि  जहां  उन्होंने  श्र  बहुत  से

 कारी  कदम  उठाये  हैं  वहां  इस  कानून  को  भी  अपना  श्राध्षीर्वाद देकर  अपने यश  में  चार  चांद  लगाये

 मैं  इस  विधेयक  का  हृदय  से  सेन  करता  हूं  ।

 श्री  धूपिया  बस्ती  मध्य-पूर्व  व  जिला  गोरखपुर  पद्चिम--रक्षित--भ्रनुसूचित  जातियां  )
 :

 उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  हुये  इसमें  दो  एक  सुझाव  तरफ  से  देना  चाहता
 जिस  तरह  से  आजकल  देखा  जाता  है  कि  बनारस  ae  बम्बई  कौर  शौर

 मद्रास  में  जितने  स्कूल  )  जो  कि  हिन्दू  स्कूल  सिद्धांत  )  मानें  जाते  उनमें  ऐडाप्शन

 )  के  लिये  डिफरेंट  सिस्टम  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इन  में  जो  डिफरेंसज  हैं  उन  सब  को  हटा

 कर  एक  यूनिकोड  ला  कर  दिया  जाय  तुर्की  अडॉप्शन  ईजी  बरच्छा  हो  जाय  ।  अरब  तक  तो  यह  है  कि

 बंगाल  सिस्टम  में  औरत  से  ae  नहीं  कहता  है  कि  तुम  ऐडाप्शन  कब  सकती हो  तो

 वह  नहीं  कर  सकती  है
 ।

 उसके  कहने  पर  ही  कर  सकती  है  नहीं  तो  नहीं  ।  लेकिन  बम्बई ae  मयूखा  में

 यह  है  कि  वह  ५,  मन  से  कर  सकती  है  नगर  शौहर  ने  मना  नहीं  किया  है  ।  मद्रास  में  यह  सिस्टम है

 fear  gears  के  मरने  से  पहले  को  ऐडाप्शन  की  इजाजत  नहीं  मिली  न  वह

 ऐडाप्ट  करना  चाहती
 तो

 वह  फैमिली  के  दूसरे
 की  कंसेंट  से  कर  सकती है  ।  यह

 बात  नहीं  होनी  इसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  मगर  कोई  आदमी  मर  गया  कौर  उसकी  बीवी

 ने  कोई  अडॉप्शन कर  तो
 ऐडाप्टेड  लड़के  का  कोई  कुसूर न  होते  हुये  भी  उसके  साथ  बड़ी

 इन् जस्टिस  होती है  उसका  हक  मारा  जाता  है  प्रापर्टी  का  ।  गर वहू  भ्र पनी  नैचुरल  फैमिली  में

 रहा तो  उसे  कोई  तकलीफ  नहीं  लेकिन  अगर  वह  ऐडाप्ट  कर  लिया  गया  तो  उसको  लालच

 हो  गई  कि  उसको  भी  कुछ  प्रापर्टी  )  मिलनी  लेकिन  उसको  जब  नहीं  दिया  जाता  तो
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 [  श्री  घूसिया  ]

 उसको  तकलीफ होती  है  ।  दर ग्रस्ल  अ्रावश्यकता इस  बात  की  है  कि  हिन्दू  के  जितने  स्कूल  इस

 मामले में  हैं  उन  सब  को  मिला  कर  एक  कर  देना  चाहिये  ।  अगर  ऐडाप्शन का  एक  कानून हो
 जायेगा

 तो

 मेरे  era  से  ज्यादा  अच्छा  होगा  ।  श्र  वहां  पर  हमको  इंटेंशन  )  देखना  चाहिये
 |

 जिस  तरह  से

 हम  ट्रस्ट  कायम  करते  समय  इंटेंशन
 देखते

 हैं  चाहे  वह  प्राइवेट  हो  या  पब्लिक  उसी  तरह  से
 ऐडाप्शन

 में  भी  इंटेंशन  देखना  चाहिये att  फैक्टर  वैलेट  का  का  प्रिंसिपल  रख  देना

 चाहिये
 ।

 कभी  तक  तो  यह  होता  है  कि  नगर  किसी  तरह  से  कोई  त्रुटि  रह  गई  है  तो  लड़के  को  उसके

 हक  से  डिबार  कर  दिया  जाता  है  ।  भ्रमर  लड़के  का  कोई  कुसूर  हो  तब  तो  दूसरी  बात

 लेकिन  यहां  तो  लड़के  का  कोई  कुसूर  न  होते  हुये  भी  उसे  सोसायटी  नें  ate  कोर्ट  ने  डिबार  कर  दिया ।

 इसलिये  मैं  इस  प्वाइंट  को  ज्यादा  इम्फसाइज  )  करूंगा  कि  देश  भरके  लिये  सारे  स्कूल्स को  मिला

 कर  एक  कानून कर  देना  चाहिये  कौर  उसमें  इंटेशन  देखा  जाय  ।  जरगर  इंटेंशन  हो  नो  लड़के को  पुरा  हक

 प्रापर्टी  में  मिलना  चाहिये  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहूंगा  कि  ऐडाप्शन  करते  समय  wat  तक  उसमें  जाति  पांति  की  बड़ी  रिजिडिटी

 )  लेकिन  जरगर  हम  दरअसल  हिन्दुस्तान  में  यह  कहते  हैं  कि  हम  जाति  पांति  को  नहीं

 मानते तो  हमें  इसमें  से  भी  जाति  पांति  को  हटा  देना  चाहिये  ।  रसल  में  वहां  पर  मानवता  का  विचार

 होना  चाहिये ।  ग्राम  श्राप  पूरे  देश  के  कानून  बनाते  हैं  कौर  पुरे  देश  में  मानव  धर्म  चलाना

 चाहते  हैं  तो  ग्रुप  जाति  पांति के  रोड़े  को  हटाइये  इसमें  यह  नहीं  होना  कि  श्रगर

 ऐडाप्टिव  ब्वाय  किसी  Ufeger  जाति का  नहीं  होगा  उसका  च  इन् वैलिड  हो  जायेगा
 |

 oat  तक  तो  यह  होता  है  कि  ऐडाप्टिव  ब्वाय  ऐडाप्टिंग  फैमिली  करने  वाले
 की

 जाति  का  नहीं  होता  है  तो  उसको  डिबार
 कर

 दिया  जाता  है
 ।

 यह  गलत है  ।  वह  किसी  भी  जाति

 का  ऐडाप्ट  करने का  इंटेंशन  है  तो  उसको  प्रापर्टी  के  हक  से  डिबार  नहीं  होना  चाहिये  ।  किसी

 भी  जाति  का  चाहे  हिन्दू  चाहे  मुसलमान  या  किसी भी  कंट्री का  हो  कौर  ae  ऐडाप्टिव

 पेरेंट्स ने  ऐडाप्ट  कर  लिया  है  तो  ऐडाप्टेड  चाइल्ड  को  बराबर  का  हक  मिलना चहिये  |

 इसके  बाद  मैं  यह  कहना  चाहूंगा कि  mt  तक  ऐडाप्शन  के  मामले  में  शूद्रों  के  लिये  अलग

 कानून  कास्ट  हिन्दू  के  लिये  अलग  कानून  प्यार  किसी  शूद्र  ने  ऐडाप्ट  कर  लिया  है
 तो

 भलें  ही

 cad  इन् वैलिड  हो  लेकिन  ऐडाप्टिव  ब्वाय  को  प्रापर्टी  में  हिस्सा  मिलेगा  |  पर  अगर  किसी

 कास्ट  हिन्दू न  ऐडाप्ट  किया  है  कौर  ऐडाप्शन  इन् वैलिड है  तो  ऐडाप्टेड  ब्वाय  को  सिर्फ  नि ००, ०५, पस्टतन्स

 मिलेगा  ।  यह  बड़ा  डिस्क्रिमिनेशन  श्राप
 करते

 कया
 जो  शूद्र हैं

 वह  हिन्दू  नहीं  हैं  ?  जब  वह  भी  हिन्दू  कहलाते  हैं  तो  श्राप  उनके  साथ  डिस्क्रिमिनेशन  ) ।

 करते  हैं  ।  श्राप को  ऐसा  कानून  नहीं  रखना  चाहिये  कौर  नगर  ऐसा  कानून  है  तो  उसको  श्राप

 को  एमेंड  करना  चाहियें  तथा  सबके  लिये  एक  कानून  बनाना  चाहियें  ।  यहां  पर  थी  इंटेंशन
 पर

 जोर  दिया

 जाना  चाहिये  tart  ऐडाप्ट  करने का  इंटेंशन  है  तो  उसको  पूरा हक  मिलना  चाहिये ।  जब  तक  श्राप

 ऐसा  नहीं  करेंगे  तबर  तक  श्राप  मानव
 धर्म

 की
 सेवा  नहीं कर  ०० १९६  |  न

 ही  श्राप जो
 सैक्रमेंट  )

 की  बात  करना  चाहते  हैं  वह  कर  सकेंगे
 ।

 इस  सिलसिले  में  मैं  यह  कह  दूं  कि  नगर  श्राप  जिन्दा  आदमियों  उसके  कोलेटरल  मिली

 में  जो
 आसपास

 के
 नजदीक

 के
 रिश्तेदार

 उनको  इस  संसार  में  सुख
 सच  a.

 नहीं  दे  सकते  श्राप  लड़के  के  ऐडाप्शन  को  इन् वैलिड  करार  देते  तो  यह
 सब  झूठ

 बेकार  कि  दूसरे
 संसार

 में
 उसके  रिश्तेदारों

 को  सुख  मिलेगा ।  पोप  के  जमाने  में  जब
 इंगलैंड

 में

 यह  बात  तब  यहां के  लिये
 भी

 ठीक  हो  सकती
 लेकिन

 कम  से  कम  जब  तो  श्राप  इसको  यहां

 पर  खत्म  कीजिये ।  झगर  इंटेंशन  है  तो  जरूर  उसको  हक  मिलना  चाहिये  ।  ware  किसी  भी  बात  में

 ऐडाप्शन के  सिलसिले  में  कोई  कमी  रह  गई  तो  मैं  हाउस  से  परौ  मिनिस्टर  साहब से  करूंगा कि
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 फंक्शन  बैलेट  पर  ज्यादा  जोर  दिया  जाय  |  इस  पर  जोर  दिया  गया  तो  किसी  तरह  की  कमी  रह  जाने

 पर  भी  ऐडाप्टेड  ब्वाय  का  कोई  कसूर  नहीं  है  तो  उसके  साथ  इन् जस्टिस  नहीं  होगा  भ्र

 वह  अडॉप्शन वैलिड  होगा  |

 इन  सब  सुझावों  के  साथ  मैं  हाउस  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वह  इस  को  जरूर  पास  कर

 लेकिन यह  जरूर  किया  जाना  चाहिये  कि  कास्ट  डिस्टिंकशन  हमेशा के  लिये  हटा

 दिये  जायें  ।

 श्री  भ्राल्तेकर  श्रीमती  जयश्री  ने  जो  विधेयक  प्रस्तुत किया  है  उसे  सभा  को

 स्वीकार  करना  चाहिये ।  मूझे  ३०  वर्ष  तक  अ्रधिक्कता  कार्य  के  श्रीनगर से  ज्ञात  है  कि  हिन्दू  समाज  का

 भी  कोई  व्यक्ति  किसी  बालक को  इस  कारण  गोद  नहीं  लें  सकता  था  कि  हिन्दू  विधि  झ्र धीन  केवल

 या  उसकी  अनुपस्थिति में  पुत्र  को  दत्तक रूप  में  दे  सकती  है  ।  कभी  ऐसा  होता है  कि

 बालक  क  माता-पिता  के  जीवित  न  होने  के  कारण  उस  बालक  को  गोद  नहीं  लिया  जा  सकता  ।  इस

 विधेयक में  अभिभावक को  दत्तक  प्रदान  अधिकार  देकर  यह  कमी  पुरी  कर  दी  गई  है  ।  मैं  इससे
 बढ़ना  चाहता हूं  कि  यदि  कोई  अभिभावक न  हो  तो  दत्तक-ग्रहण  कर्ता  कौर  दत्तक  बालक  की

 सहमति से  भी  उसे  दत्तक  बनने  देना  चाहिये  ।

 यह  उपबन्ध  केवल  १८  वर्ष  से  कम  वालों  पर  ही  लाग  नहीं  होना  चाहिये  ।  क्योंकि यह

 धम्म  निरपेक्ष  मानवीय  भावना  है  कौर  लोगों  को  दत्तक  बनाने  का  अ्रधिकार  देना  चाहिय े|

 इसमें  लड़के  और  लड़की  के  दत्तक-ग्रहण  का  उपबन्ध  है  ।  यह  वस्तुतः  सुधार  है  ।  लिंग के
 आघार  पर  कोई  भेदभाव  नहीं  चाहिये ।  कतिपय  व्यक्ति  लड़की का  दत्तक-ग्रहण  करना

 थे
 परन्तु  हिन्दू  विधि  में  ऐसा  उपबन्ध  नहीं  था  यहां यह  उपबन्ध  सराहनीय है  ।  कोई  यदि  किसी

 सम्बन्धी  अथवा  परिचित के  बालक  को  गोद  जना  चाहता है  तो  यह  स्नेह  प्रेम  श्र  भावना के  कारण

 यह  तीन  अ्राकांक्षा  संतुष्ट होनी  चाहिये  ।

 में  प्रभुत्व करता  हं  कि  दत्तक-ग्रहण  में  न्यायालय का  हस्तक्षेप  नहीं  होना  चाहिये  |  न्यायालय में

 जाकर  श्राज्ञप्ति  जारी  करवाना फिर  दत्तक-ग्रहण  करना  श्रनिवायें  नहीं  होना  चाहिये  |

 ग्रहण  में
 विवाह  के  समान  पंजीयन  का  उपबन्ध  होना  चाहिये ।  यह  सुगम  होगा  इस  पर  व्यय

 भी  कम  होगा  ।  इसके  लिये  विधेयक  में  संशोधन होना  चाहिये  ।

 हिन्दू  विधि  के  अधीन  गोद  लिये  गये  बालक  को  अपने  माता-पिता  के  परिवार  से  सम्पत्ति

 कार में  नहीं  मिलती  । प्राचीन काल  में  दुश्मन के  मामले  में  बच्चें  को  कतिपय  परिस्थितियों में

 दोनों  परिवारों से  सम्पत्ति  मिल  सकती थी  ।  इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  यदि  निकट  सम्बन्धी

 wa  भाई  बहन  न  हों  तो  गोद  लिये  गये  बालक  को  उस  परिवार का  उत्तराधिकार  भी  मिलना

 चाहिये  |  दत्तक-ग्रहण  विधि  में  इसका  उपबन्ध  भी  होना  चाहिय े।

 क्योंकि यह  विधि  धर्मे  निरपेक्ष  श्र  मानवीय  wee पर  बनाई  जा  रही  है  धर्म

 अथवा  जाति  के  सम्बन्ध में  कोई  बन्धन  नहीं  होना  चाहिये  |  इस  विधेयक  में  ऐसा  भेदभाव  नहीं  किया

 गयाह ै|

 हिन्दू  विधि  के  अनुसार  धार्मिक  maser  के  fat  तपंण  fe  के  लिये  किसी  बालक  को  गोद
 लिया

 जा  सकता है  ।  यह  विधेयक  हिन्दू  विधि  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  डालता  ।  भरत  हिन्दुप्नों को  धार्मिक

 संतोष के  लिये  दत्तक-ग्रहण  की  स्वतन्त्रता है  कौर  उन्हे

 इस  विधेयक  पर  घबराहट  नहीं  होनी  चाहिये

 ।

 जब  समाज
 में

 ऐसी  धारणायें  हैं तो
 विधि  में  ऐसी  प्रक्रिया 4  की  यथासम्भव  ऋतुमति होनी  चाहियें  ।

 aa  अंग्रेजी  |
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 झ्ाल्तेकर

 मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  क्योंकि  इसमें  संधा  मानवीय  दृष्टिकोण है  जो  सांस्कृतिक

 दुष्टि  से  प्रगति  करने  वाले  समाज  के  लिये  श्रावक  है  |

 कभी  एन०  राबिया  जातियां  )
 :  क्योंकि मैं  इस  महत्वपूर्ण  विधेयक

 के  सिद्धांत  को  स्वीकार करता  मैं  उन  कठिनाइयों  की  भ्रोर  संकेत  करना  चाहता  हूं  ।  जो  इस

 विधेयक
 को

 स्वीकार  करने
 में

 सरकार
 के

 समक्ष
 हैं

 ।  हिन्दू  संहिता  के  सम्बन्ध  में  विवाह  तथा

 विवाह  विच्छेद  विधेयक  कौर  हिन्दू  उत्तराधिकार विधेयक  पारित  किये  जा  चुके  उसी
 के  अन्तर्गत

 दत्तक-ग्रहण  विधेयक ot  वाला  है  ।

 मंत्री  :
 मैं  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  इस  कौर  दिलाना  चाहता  हूं

 कि  उद्देश्य तथा  कारणों  के  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  विधेयक  प्रथम  उद्देश्य  हिन्दुद्नों  से  भिन्न

 जातियों  को  लाभ  पहुंचाना  हैਂ  ।

 fait  एन०  राचय्या  :  हमारे  संविधान  के  अनुसार  हमारा  राज्य  धर्म  निरपेक्ष  हिन्दू  संहिता

 के  प्रथम  दो  भ्रध्यायों की  चर्चा  के  समय  श्री  एन०  सी०  चटर्जी  प्रौढ़  प्राय  सदस्यों  ने  यह  मत  प्रकट

 किया  था
 कि

 सभी  जातियों  के  लिये  एकरूप  व्यवहार  संहिता  होनी  चाहिये
 ।

 इस
 विधेयक

 को
 स्वीकार

 करने का  यह  फल  होगा  कि  श्राप  एकरूप  व्यवहार  संहिता  का  पालन  नहीं  करते
 ।

 मुस्लिम

 विधि  में  दत्तक-ग्रहण  मान्य  नहीं  है  ।  मुसलमान  ate  ईसाइयों  के  लिये  एक  व्यवहार  संहिता  नहीं

 हो  सकती ।  यह  विषय में  बहुत  कठिनाई होगी

 हमारे  समाज  का  एक  भाग  यह  चाहता  है  कि  दत्तक-ग्रहण  समाप्त  कर  देना  चाहिये
 ।  वस्तुतः

 श्री  एस०  वी०  राम स्वामी ने  इस  सम्बन्ध में  विधेयक दिया  है  ।

 इस  विधेयक के  प्रस्तावक  ने  कहा  है  कि  लड़कियों  का  भी  दत्तक-ग्रहण होना  चाहिये  रुढ़िवादी

 हिन्दू  समाज  इसका  विरोधी  है  ।  वे  लोग  इसे  स्वीकार नहीं  करेंगे
 ।

 हिन्दू
 की  मेरी  व्याख्या

 यह  है

 कि  दत्तक-ग्रहण  का  अभिप्राय  कतिपय  भावनाओं  कौर  धार्मिक  arta  की पूर्ति  है  ।  लड़की

 का  दत्तक-ग्रहण  निरर्थक  हो  जायेगा  क्योंकि  वह  दूसरे  परिवार  में  ब्याह
 दी

 जाती  है  ।  परन्तु इस
 विधेयक

 में  बच्चों के  संरक्षण  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  अतः
 मैं

 इसका  समर्थन करता  हूं  ।

 बालक  देश  कौर  राष्ट्र  की  सम्पत्ति  बच्चों  का  संरक्षण  होना  चाहिये  और  उन्हें  सभी  प्रकार  का

 प्रोत्साहन  मिलना  चाहिय  ।  बच्चों  की  अनिवार्य  शिक्षा  शौर  कल्याण  सम्बन्धी  संविधान  के  निदेशक

 तत्वों  को  शीघ्र  ही  लागू  करना  चाहिये  ।

 इस  विधेयक  को  स्वीकार  करने  में  बहुत  कठिनाइयां  होंगी  क्योंकि  इस  aa  में

 हिन्दू  शादी  विभिन्न  धर्मों  के  लोग  रहते  हैं
 ।  परन्तु  मुझे  aaa कि  सरकार  सभी

 धर्मों
 के  लिये

 रूप  विधान  लायेगी  |

 श्री  एन०  ato  चौधरी
 :
 मैं  श्रीमती  जयश्री  के  विधेयक का  समर्थन  करता हूँ

 ।

 इसमें  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  कि  इसकी
 किसी  बात  का  पुत्र  के  दत्तक-ग्रहण  सम्बन्धी  हिन्दू  विधि

 पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  जबकि  हिन्दू
 केवल  पुत्र पर  लागू  होती है  इस  विधेयक  के

 प्रस्तावक  का  कहना  है  कि  यह  पुत्रियों  पर
 भी  लागू  हो  ।  इसमें  एक  विभेद  हटाया  जा  रहा है  ।

 इसलिये  मुझे  है  कि  इस
 विधेयक  को  स्वीकार

 करने  में  कोई  पत्ती  नहीं  होगी  ।
 वामना  कनक  य  ि

 pager  अंग्रेजी  में  ।
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 एम०  डी०  जोशी  :  इस  विधेयक  के  उद्देश्य  तथा  कारणों  के  पढ़ने  पर

 मुझे  कुछ  विरोधाभास  प्रतीत  होते  हैं  ।  जैसा  कि  माननीय  विधि  मंत्री  ने  इसका  मुख्य  झ्राशय

 feral के  अतिरिक्त  अन्य  सम्प्रदायों को  लाभ  पहुंचाना  है  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  भाषण  दिन  जारी  रखें  ।

 इसके  लोक-सभा  २१  १९५६  के  साढ़े  दस  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 rs

 ण
 ae



 ्  निक  संक्षेपिका

 १८  १९५६]

 सभा-पटल पर  रखा  गया  पत्र  ३७१९

 खाद्य  श्र  कृषि  मंत्रालय  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  कार  को  १०१८,

 दिनांक  २  १९५६  में  प्रकाशित  त्रिपुरा  खाद्यान्न

 नियंत्रण  १९५६  की  एक  प्रति  ७५०१  लि  ह
 ल

 एपग्म्य
 पर  रखी गयी  ।

 राज्य-सभा  से  सचदेवा  F9VE—o

 सचिव ने  बताया

 (१)  कि  लोक-सभा  द्वारा  १४  १९४५६  को  पारित  गये

 न्रावनकोर-कोचीन  विनियोग  PEXE  में  राज्य-सभा  को

 लोक-सभा  से  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी

 (२)  कि  १०  PENS  की  अपनी बैठक  में  राज्य-सभा  ने  प्रौद्योगिक

 विवाद  १९५६  को  पारित  कर  दिया  ;

 (3)  कि  १४  १९५६  की  अपनी  बैठक  में  राज्य-सभा  ने  लोक-सभा

 की  इस  सिफारि दा  कि  राज्य-सभा  PEXG—UY  के  लिये

 लेखा  समिति  के  लिये  अपने  सात  सदस्यों  को  नाम-निर्देशित

 करने  के  लियें सहमत  हो  श्रपनी  सहमति  प्रगट  की  कौर

 १७  REXS  की  अपनी  बैठक  में  सभापति  ने  घोषणा  की  कि

 सात  सदस्य  vad  समिति  के  लिये  विधिवत  निर्वाचित  किये

 गये  हैं  ।

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  सभा-पटल  पर  रखा  गया  २७२०

 औद्योगिक  विवाद  )  राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 सभा-पटल  पर  रखा  गया  |

 प्राक्कलन  समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  २७२०

 सत्ताईसवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया  |

 विधेयक  पुरःस्थापित  २७२०-२२

 (2)  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्था  विधेयक  ।

 (२)  त्रावणकोर  राज्य  विधान-मण्डल  का  प्रत्यायोजन )
 विधेयक |

 विधेयक  पारित  २७२२-२५

 लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन }  विधेयक  संशोधित  रूप

 पारित
 जाने

 के
 प्रस्ताव  पर  चर्चा  समाप्त  हुई  और  विधेयक

 संशोधित  रूप  पारित  किया  गया  ।
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 दैनिक

 पीठ

 विधेयक  विचाराधीन  दे७  ३४-५३

 जीवन  बीमा  निगम  विधेयक  प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  q,

 चर्चा  हुई  |  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई  ।

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन  RAS

 तिरपनवाँ  प्रतिवेदन  स्वीकृत  gat  ।

 गेर-सरकारी  सदस्य  का  विधेयक--पुरःस्थापित  रे ७५

 श्री  एस०  वी०  राम स्वामी  द्वारा  भारतीय  दण्ड  संहिता  (aan )  विधेयक

 CE  का  पुरःस्थापित  किया  गया  ।

 मेर-सरकारी  सदस्य  का  विधेयक  स्वीकृत  २७५४-६२

 श्री  टी०  बी०  विट्ठल राव  के  खान  )  विधेयक पर  ग्रोवर  ग्राम  चर्चा

 जारी  रही  ।  विधेयक  पर  विचार  किये  का  प्रस्ताव  भ्र स्वीकृत

 हुआ |

 गर-सरकारी  सदस्य  का  विधेयक  fara  ३७६  ३-६४

 ३७६५-७३
 भारतीय  बाल  दत्तक-ग्रहण  विधेयक  पर  विचार  करने  a

 ~
 लिये

 श्रीमती  जयश्री  के  प्रस्ताव पर  चर्चा  शुभारम्भ की  गयी ।  चर्चा  समाप्त

 नहीं  हुई  ।

 नियम-समिति  का  प्रतिवेदन  ३७६५

 है था  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया

 १  2eUq  के  लिये

 जीवन  बीमा  निगम  विधेयक  प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित रूप  में

 विचार  |
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